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 अध्यक्ष  महोदय  :

 सचिव  उस  माननीय  सदस्य  का  नाम  बतायें  जिन्हें  संविधान  के  भ्रमित  दा पथ

 गनी  है  या  प्रतिज्ञान  करना  है
 ?

 :  श्री  डार्लिग  इंग

 मंत्री  सत्य  नारायण  :  मद्रास  को  कौर  अपके  द्वारा  सभा  को  श्री

 डार्लिंग  afer  का  परिचय  कराते  हुए  ह  का  झन तु भव  करता  हूं  |  ये  राष्ट्रपति  द्वारा  नामनिर्दे गीत  किये

 गये  हैं  कौर ये  अआसाम के भाग के  भाग  अदिस  जातीय  क्षेत्र के  उत्तर  पूर्वी  सीमांत  क्षेत्र से  भराये  हैं

 (att  डा यिंग  रिंग  ने  झंप्रेज़ी  मे  शपथ  ली  ale  सदन  में  अपना  स्थान  ग्रहण  किया  )

 ne  as

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 काय  कुशलता  और  कार्य  संपादन  की  जां

 1*१०८१  शी  हरिशचन्द्र  माथुर  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  नपा  करेंगे  कि  सरकारी

 प्रशासन  ग्रोवर  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  कार्यकुशलता  ate  कार्य सम्पादन  की  जांच  set  की

 पद्धति  लागू  करने के  लिये  यदि  कोई  कदम  उठाये गये  तो  वे  कया  हैं
 ?

 कार्य  मंत्री
 के

 सभा  सचिव  सादत  ait  खां  )  कार्यकुशलता  की  जांच  करने  का
 काम  तो  प्रशासन  के  सामान्य  पर्यवेक्षण  की  जिम्मेदार  ग  है  ।  विभागातिरिक्त  अभिनय  जसे  कि

 योजना  पियो जनाग्रों  तथा  कार्यक्रम  मूल्यांकन  संगठन  सम्बन्धी
 समिति

 भी  स्थापित  की  गयी  है  ।
 ———  ee  See  a  स

 मूल  म्रंप्रेजी  में
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 कभी  कभी  प्रयास  के  वि  शिष्ट  प्रकार  के  सेक्टरों  के  मूल्यांकन  के  तदर्थ  wae  भी  कर  दिये  जाते  हैं  ।

 वक़्ते
 मान

 प्रबन्धों  में  सुधार  करने  के  सम्बन्ध  में  भले  ही  वे  वर्तमान  पर्यवेक्षण  व्यवस्था  को  बेहतर

 बनाने  से  या  रकत  भ्र भि करणों  के  क्षेत्र  का  विस्तार  करने  से  निरन्तर  ध्यान  में  धन्वा  जाता

 है  ।

 श्री  हरिहरन  माथुर  :  क्या  प्राक्कलन  समिति  तथा  योजना  आयोग  द्वारा  दिये  गये  सुझाव  को

 पूर्णरूपेण  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  कौर  कया  उन्हें  कार्यान्वित  किया  मैं  यह  पुछना  चाहता

 हूं  कि  क्या  वे  सुझाव  कार्य  कुशलता
 प्रो

 कार्य  सम्पादन  की  जांच  के  सम्बन्ध  में  है  ake  उन्हें  कहां  तक

 स्वीकार  किया  गया  है  कौर  कहां  तक  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  ?

 pratt  मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायम  मंत्री  जवाहरलाल  उस  सिद्धान्त  को  स्वीकार

 कर  लिया  गया  है  कौर  उसे  कार्यान्वित  करने  के  सम्बन्ध  में  यतन  किया  गया  में  यह  नहीं  बता  सकता

 कि  उसे  किस  रूप  में  क्रिया  जायेगा  परन्तु  हमने  मौटे  तौर  पर  इस  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया

 है ।

 pat  हरिचन्द  माथुर  :  कया
 मंत्रिमण्डल ने  इसकी  जांच  करने

 के
 लिये  स्वतंत्र  यूनिटों  की

 नियुक्ति  के  सुझाव  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ?

 मंत्री  मनुभाई  :  वास्तव  में  गत  बार  मैंने  माननीय  सदस्य  को  सुचित  किया

 था  कि  चार  areal  में  कार्यकुशलता  की  जांच  का  क्लार्क  का  कवित  किया  जा  रहा  है  ।  तीन  की  जांच  तो

 हो  भी  चुकी  है  कौर  हमारी  इच्छा  यह  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  यूनिट  में  इसे  लागू  किया

 जाये  ।  इसे  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  भ्र ौर  व्यौरे  तेयार  किये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  कासलीवाल  :  माननीय  cara  मंत्री  को  ज्ञात  है  कि  कार्यकुशलत  को  समवाय  में  भिन्न-भिन्न

 परिभषायें  दी  जाती  हैं  ग्रोवर  एक  विद्वान  ने  कहा  भी  है  कि  कार्यकुशलता  व्यवहार  की  बात  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  की  कार्यकुशलता  की  जांच  किन  माप-दण्डों  से  की  जायेगी  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  व्यवहारिक  माप-दंडों  से  ।

 पति  रंगा  :  क्या  बत  उत्पादन  की  जांच  करने  के  लिये  नियुक्त  पदाधिका री  सम्बद्ध  उपक्रमों

 के  भ्रनुशासन  नियंत्रण  के  अधीन  हैं  या  कि  वे  स्वतंत्र  हैं  शर  वित्त  मंत्रालय  से  सम्बद्ध  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह  :  वे  मंत्रालय  के  ही  पदा  अधिकारी  विभिन्न  उपक्रमों  के  क्यों कि  जांच

 करने  वालों  को  उन  उपक्रमों  के  प्रभाव  से  बाहर  होना  चाहिये  |

 थ्रो  रामकृष्ण  गुप्त  :  क्या  सरकार  ने  हाल  ही  में  समवाय  विधि  प्रशासन  की  रिपोर्ट  में  व्यक्त

 किये  गयें  दृष्टिकोण  पर  बिचार  किया  है  लहर  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कया  कार्यवाही  की  जा

 रही है  ?

 श्री  सुभाष  दाह  :  जेसा  कि  में  पहले  भी  कई  बार  सभा  में  बता  चुका हुं  कृष्ण  मेनन  समिति

 की  रिपोर्ट  संसद  के  प्रति  उत्तरदायित्व  कौर  data  रिपोर्ट  तथा  भारतीय

 प्रशासन  संस्था  द्वारा  दिये  गये  सुझावों  इरादी  पर  मंत्रिमण्डल  द्वारा  विचार किया  जा  रहा  है

 कौर  इस  सम्बन्ध  ब् में फंसला  हो  जाने  पर  मैं  उन  सभी  निर्णयों क  के  सामने
 poet

 सर  हु  ।

 मिल  अंग्रेजी  में
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 श्री  प्र०  चं०  इस  समय  देश  में  सरवरी  क्षेत्र  में  कितने  उपक्रम  हैं  कौर  कितने

 परीक्षक  नियुक्त  किये  गये  हैं  ?

 श्री  मनु भाई  जाह  :  ४५  उपक्रम  समवाय  विधि  प्रशासन  के  श्रवीन  १३  संविहित  निगम

 sate  १९  विभिन्न  प्रकार  के  विभागों  के  रूप  में  हैं  ।  सभी  के  ५ लिपे  एक  ही  लेखा-परीक्षक  नहीं  हो  सकता  |

 प्रत्येक  निगम  को  यह  श्रमिक  है  कि  वह  ओपन  लेखों  का  परीक्षण  कराने  के  लिਂ  प्रसिद्ध  whasa

 लेखापालों  में  से  किसी  को  भी  चुन  सकते  हैं  ।

 श्री  कासलीवाल  :  मातनीय  मंत्री  ने  बताया  था  कि  तीन  उपक्रमों  में  कार्यकुशलता  सम्बन्धी

 जांच  की  जा  चुकी  है  ।  क्या  यह  जांच  केवल
 श्रान्त  रिक  कार्यकुशलता  के  बारे  में

 ही
 की  गयी  थी  या  कि

 बाह्म  कार्यकुशलता  भी  की  गयी  थी  ?

 श्री  सुभाष  माननीय  सदस्य  द्वारा
 किया  गया  उक्त  पूर्णतया  गलत  है

 कार्यकुशलता  का  अर्थ  ही  कायें  कुशलता
 है  ।  उसमें  कार्य  कुशलता  सम्बन्धी  सभी

 बातें  झा  जाती

 हैं  ।

 श्री  हरिनगर  मायर  :.  योजना  आयोग  न  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  विशिष्ट  सुझाव  दिये

 थे  |  क्या  सरकार  ने  उन  ठोसਂ  सुझावों  पर  विचार  किया  है  और  उन्हें  कार्यान्वित  किया  है  ?

 उसमें एक  विशिष्ट  सुझाव  यह  दिया  गया  है  कि  सभी  सरकारी  उपक्रमों  में  उत्पादिता  के  काय  में

 कार्यकुशलता  के  सम्बन्ध  में  उपयुक्त  जांच  प्रारम्भ  की  जाये
 ।  कया इस  सुझाव  के  अनुसार  सरकारी

 क्षेत्र  के  सभी  उपक्रमों को  कोई  हिदायतें भेजी  गई  हैं  अर  क्या  किसी  भी  सरकारी  उपक्रम में

 इस  सम्बन्ध में  कोई  कार्यवाही की  गई  है  ?

 श्री  मनु भाई  शाह
 :

 यही  तो  में  कह  रहा  था  ।
 केन्द्रीय  सरकार  की  श्र  से  सभी  सरकारी

 उपक्रमों  को  ये  हिदायतें  भेज  दी  गई  हैं  कि  उन्हें  कुशलतापूर्वक  कार्य  करना  चाहिये  कौर  वे  अपनी

 उत्पादकता  की  जांच  करें  ।  वही तो  वास्तव  में  कार्यकुशलता की  जांच  का  रूप  है  जिस  पर  यह

 प्रदान  आधारित  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाहियां  की  जा  रही  हैं  जांच  यूनिटों  द्वारा  रिपोर्ट  प्राप्त

 होने  पर  वे  रिपोर्ट  माननीय  सदस्यों  को  उपलब़्ध  हो  जायेंगी  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  अखबारी  कागज़  का  कारखाना

 ei  waa  दर्शन  :

 के  2osr.
 रामकृष्ण  गुप्त

 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ५  १९६०  के  झरता  रोहित  wet  संख्या  १२६७  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  अखबारी  कागज़  का  कारखाना  स्थापित  करने के  जिस  प्रस्ताव पर

 विचार  किया  जा  रहा  इस  बीच  उसके  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  भर

 उस  कारख़ाने के  कब  तक  स्थापित हो  जाने  की  ara  की  जाती  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मदुराई  तथा  श्रावक  कच्चा  माल  काफी

 परिमाण  में  उपलब्ध  कराने  की

 =  स्थिति  चारे में  २  द्
 सरकार  अभी  जांच  कर  रही

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  भक्त  दर्शन :  उत्तर  प्रदेश  सरक।र  इस  बारे  में  जांच  पड़ताल  में  इतना  समय  क्यों

 ले  रही  कया  मैं  यह  जान  सकता  हुं

 श्री  मनु भाई शाह  :  बात  यह  है  कि  पहले  तो  जो  रा-मोटी  रियल  १०० टन  की  बड़ी  न्यूज़ प्रिट

 फैक्ट्री  के  लिये  चाहिये  वह  वहां  नहीं  ऐसा  शुबहा  दुसरी  बात  यह  है  कि  वहां  से  इकट्ठा  करने

 क  बाद  वह  इकोनोमिक  प्रोडक्शन  होगा  या  नहीं  ,  वह  भी  प्वाइंट  पक्का  करने का  है  ।

 श्री  wea  दीवान  पिछली  बार  उत्तर  देते  समय  माननीय  मंत्री  जी  ने  बतलाया  था  कि  उत्तर

 प्रदेश  की  सरकार  ि  कुछ  नहीं  लगाना  चाहती  ,  लेकिन  शायद  कोई  प्राइवेट  क पिटलिस्ट  उस

 में  रुपया  लगाना  चाहता है  ।  तो  क्या इस  सम्बन्ध में  कोई  प्राशि  की  जा  सकती  है  ?

 श्री  मनु भाई शाह
 :

 oat  कोई  खास  इं  डस्ट्रियलिस्ट  तयार  नहीं  है  क्योंकि  उनको  भरोसा

 नहीं  ह  कि  उन  के  लिये  जितना  कच्चा  माल  चाहिये  वह  वहां  से  भ्रमणी  तरह  हासिल  हो  सकता  है  |

 श्री दी०  do  शर्मा  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  तजरबों  के  परिणाम  स्वरूप

 यह  सिद्ध  हो  गया  है  कि  २०  प्रतिशत  नरम  लकड़ी  प्रो  खोई  के  मिश्रण से  अच्छा  अखबारी

 कागज  तेयार  किया  जा  सकता  क्या  सरकार  स्वयं  इस  हज  को  प्रारम्भ  करेगी  क्योंकि  देश

 में  पर्याप्त  मात्रा  में  खोई  प्रो  नरम  लकड़ी  उपलब्ध  हें  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  यह  बड़ा  बरच्छा  सुझाव  हे  कौर  वास्तव
 म॑

 बड़े
 उद्योग  क्षेत्र

 में
 दो

 अखबारी  कागज  के  कारखाने  स्थापित  किये
 जा  रहे  हूं  जिनमे  से  प्रत्येक में  १००

 टन  की

 उत्पादन  क्षमता  होगी  |  इस  क्षमता को  बढा  कर  २०० टन  कर  देने  का  विचार  इन

 में  कुछ  कागज  तो  खोई  से  बनांया  जायेगा  कौर  कुछ  यांत्रिक  गूदे  से  बनाया  जायेगा
 |

 fat  राम  कृष्ण राव  :  क्या  सरकार  का  देश  के  उन  क्षेत्रों  मे ंभी  कारखाने  चलाने का

 विचार  हे  जहां  पर्याप्त  मात्रा  में  कच्ची  सामग्री  उपलब्ध  है
 ?

 श्री  मदुराई  दाह  एक  ब्यास  ate  सतलुज  के  बेसिन  में  है  ।

 सेठ  चल  सिंह
 :  क्या  माननीय  मंत्री  महोदय  बतलाने की  कृपा  करेंगे  कि  उत्तर  प्रदेश

 की  जो  फैक्ट्री  बतलाई  जाती  है  उस  का  प्लान्ट  कब  तक  लग  जायेगा  ?

 श्री  मनुभाई  दाह
 :  जिन  तीन  प्लान्ट्स  का  मैंने  जिक्र  किया वे  ढाई  या  तीन  सालों  में

 प्रोडक्शन शुरू  करेंगे  ।
 च् «

 श्री  विभूति  मिश्र  :  में  जानना  चाहता हूं
 कि  चूंकि  ईस्टर्न  यू०  पी०  श्र  उत्तर  बिहार  में

 शुगर  फैक्ट्रिज  का  कंसट्रेशन  ज्यादा  वहां  ज्यादा  श्रासानी  हो  सकती  है  इसलिये  क्या  सरकार

 चाहती  है  कि  वह  वहां  पर  कोई  कागज  का  कारखाना  लगावे  ?

 को  मनु भाई  वाह  :  बिहार  में  दरभंगा  are  मुजफ्फरपुर  में  दो  स्कीम्स  १००,  १००

 टन
 की  सोची

 जा  रही  हैं
 ।  गोरखपुर में  एक  स्कीम  १००  टन  की  मंजूर  की  गई  ौर  ईस्टर्न

 qo  पी०  की  are  जगहों  के  लिये  दो  ate  स्कीमों  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  FAT  उत्तर  प्रदेश  की  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  बतलाया  है

 कि  कब  तक  यह  जांच  पडताल पुरी  होगी  कौर  कब  तक  इस  के  बारे  में  निर्णय  किया  जा  सकेगा ?

 श्री  सुभाष  दाह  :  मैँने  बार-बार  बतलाया  है  कि  गह  जानना  इतना  आसान  नहीं  है  कि

 जंगलात  के  भ्रमर  कितनी  लकड़ी  है  जिससे  कि  न्यूज़ प्रिट  बन  सकता  है
 1

 यह  दिक्कत  का  काम  है  ।

 ध ी  ast  में
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 इस  में  ७  या  ८ इसलिये  जब  जांच  पड़ताल  हो  जायेगी  तभी  इस  के  बारे  में  सोचा जा  सकता  है
 सी  कि  समा

 करोड़  रु०  का  इन्वेस्टमेंट  इसलिये  पूरी  जांच  पडताल  के  बा  द  इस  wl  म  को  किया  जा  सकता

 है  |

 श्री  गोरे  :  क्या  महाराष्ट्र में  भी  कोई  ऐसी  फैक्टरी  स्थापित  करने  का  विचार  है  जिसमें

 बगाहे  का  इस्तेमाल  किया  जाये  ?

 श्री  मनुभाई  दाह  :
 जिन

 दो
 कारखानों  का  मैंने  उल्लेख  किया  है  वे  महाराष्ट्र के

 ही
 हैं  |

 कया  मंत्री  महोदय  को  मालूम  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  में  पल्प  शौर  दूसरी श्री  पदम  देव :

 चीजें  बहुत  मिलती  हैं  जिनसे  matt  के  साथ  पेपर  बन  सकता  है  ?  कण  वहां  कोई  ऐसी

 योजना  नहीं  हो  सकती  जिससे  इस  इंडस्ट्री  को  लाभ  हो  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  १४  स्टेट्स हैं  |  सभी  स्टेटों
 के

 बारे  में  नेकी  उत्तर  दिये  जा  सकते  हैं  ।

 मूल  प्रदान  का  सम्बन्ध  केवल  उत्तर  प्रदेश  से  है
 ।

 लंका  में  भारतीय

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त

 |
 श्री  तंगामणि  :

 1१०८३.  ९४  सरदार  इकबाल  fag  :

 |  श्रीमती  इला  पाल चो धरी
 ||

 aqt  मुहम्मद  इलियास :

 FIT  प्रधान  मंत्री  २२  १९६०  के  तारांकित  प्रशन  संख्या  ३२७  के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 (3)  क्या  लंका  स्थित  भारतीय  उच्चायुक्त  ने  इस  बात  का  cat  किया  है  कि  लंका  में

 विदेशियों  पर  लगाये  जाने  वाले  प्रस्तावित  कर  का  भारतीय  राष्ट्र जनों  पर  कया  प्रभाव  पड़ेगा  ;

 यदि  तो  यह  क्या  ak

 इस  बारे  में  कार्यवाही की  गई  है
 ?

 वैदेशिक-कार्य  मंत्री  के सभा-सचिव  सादत  चली  खां  )  कौर  लंका

 स्थित  हमारे  उच्चायोग  जिसने  श्रीवास  वीसा  शुल्क  में  प्रस्थापित  वृद्धि  के  होने  वाले  प्रभावों

 पर  विचार किया  यह  लिखा है  कि  इसका  लंका  में  स्थित  लगभग  ३४,०००  भारतीय  राष्ट्रजनों  पर

 असर  इन  में  से  भी  उन  भारतीयों  पर  सबसे  शरीक  असर  पड़ेगा  जो  कि  छोटे-छोटे

 दारों  तथा  छाबड़ी  वालों  के  समान  स्वतंत्र  रूप  से  अपना  व्यापार  चला  रहे  प्रस्तावित  वीसा

 शुल्क  को  बढ़ा  देने  की  योजना  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  विधान  भ्र भी  संसद  को  प्रस्तुत  नहीं  किया

 गया  इसलिये इस  योजना  के  बारे  में  att  ज्ञात  नहीं  है  ।

 लंका  सरकार  को  सुझाव  दिया  गया है  कि  वह  निम्नलिखित  व्य वित्त यों  को  बढ़े

 ga
 शुल्कों

 की  भ्र दाय गी से  छूट  देने  के  औचित्य  पर  विचार  करे

 मल  अंग्रेजी में
 tResidence  Visa  Fee.
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 (१)
 वे

 व्यक्ति
 जो  कि

 १९५४
 के  बाद  भारतीय  नागरिकों  के  रूप  में  पंजीबद्ध हुए

 हैं  ्र  जिन्हें  geuw  के  करार  के  अनुसार  ५४  वर्ष  की  प्राय  तक  रोजगार

 जारी  रखने  के  सम्बन्ध  में  श्रीनिवासन  दिया  गया  है  शौर  (२)  बच्चों  wie  ऐसे  व्यक्तियों

 को  जिनका  अच्छा  रोजगार  नहीं  चल  रहा  है  ।  भारत  सरकार  शौर  लंका  स्थित  उच्च।योग  इस

 सम्बन्ध  में  होने  वाले  विकास
 पर

 निरन्तर  नज़र  रखे  हुए  हैं  ।

 श्री  रास  कृष्ण  गुप्त  :.
 कया  सरकार  को  लंका  सरकार  से  इस  सुझाव  के  सम्बन्ध  में  कोई

 उत्तर  प्राप्त शुभ्रा  है  ?

 गो  सादत  चली  खां  :  जी  नहीं ।

 प्रधान  मंत्रो  तथा
 वे

 दैनिक-किये  मंत्री  जवाहरलाल  :  लंका  की  सरकार  ने

 कोई  निश्चित  eo  से  सुझाव  नहीं  दिया
 था  ।

 जहां  तक  मुझे  स्मरण  वहां  के  वित्त  मंत्री  ने  प्रिये

 भाषण  के  दौरान  केवल  यही  उल्लेख  किण  था  कि  लंका  के  राष्ट्रजनों  के  अतिरिकत  अन्य  व्यवितयों

 की  वीसा  फीस  २  रुपये  पति  वर्ष  से  बढ़ा  कर  ४००  रुपये  वार्षिक  कर  दी  सिवाय  va  व्यक्तियों

 के  जो  कि  किन्ही  उपक्रमों  में  लगे  हुये  हैं  ।

 fact  महोदय  :
 वे  यह  पूछना  चाहते हैं  कि

 क्या  वहां से  कोई  उत्तर  प्राप्त
 gar  है

 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  नहीं  ।

 TAT  हेम  बेरुत  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये  कि  भारत  are  लंका  दोनों  ही  राष्ट्र
 क

 मण्डल के  सदस्य  क्या  इस  प्रकार  का  कर  लगाना  राष्ट्र  मण्डल  के  सिद्धान्तों  के  विरुद्ध

 नहीं  है  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  राष्ट्र  मण्डल  के  देशो  में  इस  प्रकार  का  कोई  भी  समझता  नहीं

 है  कि  राष्ट्र  मंडल का  कोई  देश  अपनी  वीसा  फीस  या  अन्य  शुल्कों में  वृद्धि  नहीं  करेगा  ।

 नीय  सदस्य  का  ऐसा  अरपना  मत  हो  सकत है  ।  परन्तु  वास्तव में  यह  राष्ट्र  मण्डल  के  सिद्धान्तों

 के  विरुद्ध  नहीं है  ।

 श्री  तंगामणि
 :  एक  अरन्य  अवसर  पर  यह  बताया  गया  था  कि  लंका  में  रहने  वाले

 ३८,०००  गैर-लंकावासियों  में  से  ३६,०००  भारतीय  राष्ट्र जन  हैं  ।  हमें  भी  बताया  गया  है  कि

 छोटे-छोटे  काम  करने  वाले  नाइयों  इरादी  पर  इसका  बरसर  होगा
 ।  में  जानना

 चाहता हूं  कि  इस  प्रकार  के  छोटे  काम  करने  वाले  कितने  भारतीय  हैं
 प्रौर

 क्या  सरकार
 उन

 व्यक्तियों के  सम्बन्ध  में  विशेष  रूप  से  अभ्यावेदन  भेजेगी  ?

 गयी  जवाहरलाल  नेहरू
 :  हम  पहले  ही  एक  भ्र भ्या वेदन  भेज  चुके  हैं

 ।  माननीय

 सदस्य  चाहते हैं  कि  विशेष  ह  के  व्यक्तियों  के  लिये  विशेष  भ्र भ्या वेदन  भेजा  जाये
 |  यदि  मौका

 पैदा  gar
 तो

 वैसा  भी
 कर

 दिया  जायेगा
 |

 श्री  तंगामणि
 :

 बर्मा  में  भी  इसी  प्रकार  की  समस्या पैदा  हुई  थी
 ।  परन्तु  यहां  पर

 तो  कर
 ४००

 रुपयों  केक  बढ़ाया  जा  रहा  हैं  |  कया  प्रधान  मंत्री  ने  लंका  की  प्रधान  मंत्री से  हाल

 ही  में  उनके  दौरे  के  समय  इस  बारे  में  कोई  बातचीत  की  थी  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू
 :  नही ं।

 पो  हेम  बुरा  कया  इस  कर  के  परिणाम  स्वरूप
 नृत्य  तक  किन्ही  भारतीयों  ने  लंका  को

 छोड़  दिया  है  ?
 A  ााामानाणणताकामवाणिनाााा

 मल  म्रंग्रेजी  में



 मौखिक  उत्तर  ३३६९ दे  १८८३

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  वैसे  तो  बहुत  से  लोग  लंका  से  यहां  वापिस  नाय  परन्तु

 उनके  कई  कारण  हो  सकते  हैं  |  जब  तक  प्रत्येक  व्य  क्ति  के  सम्बन्ध  में  कारणों  की  खोज  न  की

 तब  तक  यह  बताना  कठिन  है  कि  क्या  वे  कर  लगने  के  कारण  अय  हैं  या  किसी  शरार  कारण

 से  भराये हैं  ?

 श्री  जीन  चलन  क्या  लंका  से  भेजे  गये  व्यक्तियों  को  निष्क्रान्त  व्यक्ति  समझा  जायगा

 आर  उन्हें  सहायता  दी  जायेंगी ?

 fat  जवाहरलाल  जी  यह  प्रदान  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।

 श्री  तंगा मणि  :  क्या  उन  व्यक्तियों  फर  भी  जो  भारतीय  उद्भव  के  व्यक्ति  कौर  जिनके

 पास  वीसा  परमिट  नहीं  इसका  कोई  असर  पड़ेगा  ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  यदि  उनके  पास  परमिट  नहीं  है  तो  वे  अवध  रूप  से

 लंका  में  दाखिल  हो  गये  हैं  ate  ऐसे  लोगों  के  साथ  aaa  आप्रवासियों  जसा  व्यवहार

 जायगा

 श्री  तंगामणि  वहां  पर  ऐसे  बहत  से  लोग  जिन्हें  नागरिकता  का  अधिकार

 नहीं  दिया  गया  है
 ।

 क्या
 उन

 पर  भी  ag
 नियम  लागू  होगा

 ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  यह  नियम  लंका  के  गर-नागरिकों  पर  लागू  होता  है  |

 परन्तु  यह  उन  बहुत  से  भारतीय  उदभव  के  व्यक्तियों  पर  लागू  नहीं  होता  जो  कि  भारतीय

 राष्ट्र जन  नहीं  हूं  ।

 श्री  तंगामणि  :  कया  सरकार  को  लंका  से  इन  भारतीयों  की  संस्थाओं  में  से  किसी

 की  ग्रो रसे  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुमा  है  कौर  क्या  उनके  उच्चायुक्त  को  इस  wearer

 के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  प्राप्त  है
 ?

 श्री  सादत  चलो  खां  हमें  कोई  भी  भझ्रम्यावेदन  सीधा  उनसे  प्राप्त  नहीं  gar

 परन्तु  लंका  स्थित  भारतीय  उच्चायोग  से  वे  वहां  की  संस्थायें  सम्पर्क  स्थापित  कर  रही  हैं  ।

 श्रीराम  कृष्ण  गुप्त  जो  लंका  निवासी  भारत  ara  हैं  उन  पर  कितना  वीसा

 शाल्के  लगाया  जाता  है  कौर  क्या  उसे  बढ़ा  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  विचार  है
 ?

 जवाहरलाल  नेहरू  ऐसी  कोई  योजना  नहीं  है  ।  परन्तु  वहू  शुल्क

 बहुत कम  है

 कांगो

 (  श्रीਂ  श्रीनारायण  दास

 श्री  राधा  रमण  :

 Tony
 <  श्री  स०  मो०  बुर्जों

 श्री  Alo  ०  ठाकुर

 at  विभूति  सिश :

 क्या  प्रधान  मंत्री  पह  बताने  की  war  करेंगें  कि

 )
 इस  समय

 कांगो  में  नया
 स्थिति

 है  शर  वहां
 पर

 संयुक्त  og  rt
 की

 सेना

 ह ह
 सामान्य  रूप  से  झ्र  भारतीय

 सेनिक  टुकड़िया ंविशेष  रूप  क्या  कार्य  कर  रही  हैं
 ne:

 ail  में
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 क्या  वहां
 की

 भ्रनिद्चित  राजनैतिक  स्थिति
 में  कोई  सुधार  ak

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली  से

 wit  के  सम्बन्ध  में  प्रैस  में  जैंसी  रिपोर्ट  छप  रही  उसके  अतिरिक्त  शौर  कुछ  भी  सरकार
 बता  नहीं  सकती  ।  जेसा  कि  ज्ञात  २८  फरवरी  को  सुरक्षा  परिषद  द्वारा  स्वीकार
 fet  गये  संकल्प  के  अधीन  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  महासचिव  से  प्राप्त  प्रार्थना  के  प्रत्युत्तर
 में  भारतीय  टुकड़ियों  को  मांगों  भेज  दिया  गया  है  ।  हमारे  सैकड़ों  सैनिक  वहां  पर  बिना

 किसी  दुर्घटना  के  पहुंच  गये  हैं  ।  कौर  शेष  कभी  मार्ग  में  हैं  ।  भारतीय  जो  कि

 मुख्य  रूप  से  शान्ति  के  उद्देश्य  से  गयी  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  शेष  टुकड़ियों  के  साथ

 मिल  कर  सुरक्षा  परिषद्‌  के  संकल्प  की  कार्यान्वित  के  कार्य  में  सहायता  करेंगी  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  वहां  भेजी  गयी  भारतीय  सेनाग्र ों  के  सम्बन्ध  में  कांगो  के

 लोगों  की  सामान्य  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 ब्रिटेन  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  वहां  के  लोगों

 की  सामान्य  प्रतिक्रिया  के  सम्बन्ध  में  उत्तर  देना  मेरे  लिये  बड़ा  कठिन  मेरा  अनुमान
 है  कि  श्रीकांत  लोग  ater  से  हैं  कौर  कुछ  आलोचना  भी  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  उस

 सम्बन्ध  में  निश्चित  रूप  से  उत्तर  afore  है  क्योंकि  इस  समय  मांगों  में  वापसी

 भेदभाव  है  ।

 श्री  श्रीनारायण  दास  :  वहां  के  विभिन्न  दलों  में  समझौता  पैदा  करने  के  कार्य

 में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  समझौता  आयोग  को  कितनी  सफलता  मिली  है
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  में  नहीं  समझता  कि  उसे  भ्रमित  सफलता  मिली  हो  ॥

 उसने  हाल  में  ही  संयुक्त  राष्ट्र  सच  को  एक  रिपोर्ट  पेश  की  थी  जिसमें  उसने  कांगो  में

 हो  रही  बहुत  सी  बातों  की  श्रालोचना  की  है  ।

 श्री  ब्रजेश्वर  प्रसाद  यदि  स्टेनलेवील  सरकार  ने  के  दूसरे  प्रांतों  पर

 area  तो  हमारी  सेनाग्र ों  का  इस्तेमाल  किया  जायेगा  ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  पहली  बात  तो  यह  है  कि  यह  कल्पना  ही  निराधार

 है  कि  स्टेनलेवील  की  सैनिकों  ने  wa  क्षेत्रों  पर  आक्रमण  किया  है
 ।

 में  समझता  हूं

 कि  केवल  २००  या  ३००  व्यक्ति  लगभग  तीन  सप्ताह  पहले  किसी  wea  क्षेत्र  में  प्रविष्ठ हो  गये

 परन्तु  फिर  वापस  दरों  में  छिप  गये  थे  ।  परन्तु  उस  घटना  का  भारतीय  सैनिकों  से

 कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  जो  कि  स्टेनलेवील  किसी  कौर  प्रांत  से  बहुत  दूर  हैं  ।  परन्तु

 एक  विशेष  बात  जिस  पर  हमने  बहुत  जोर  दिया  ae  यह  थी  कि  भारतीय  सैनिकों

 को  कांगो  के  किसी  भी  लोकप्रिय  भ्रान्दोलन  के  विरुद्ध  इस्तेमाल  न  किया  जाये  ॥

 मे
 fat  राधा  रमण  :  क्या  श्री  लुमुम्बा  की  हत्या  के  सम्बन्ध

 (|  जांच  करने  के

 a
 लिये  कोई  जांच  समिति  स्थापित

 की
 गयी

 है
 ?

 eee

 ast  में
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 fat  जवाहरलाल  मुझे  प्राप्त  जानकारी  के  श्रनुसार--यह  जानकारी

 नवीनतम  नहीं  है--महासचिव  ने  हेग  न्यायालय  से  यह  कहा  है  कि  वह  इस  प्रयोजन  के

 लिये  कुछ  न्यायाधीशों  का  नामनिर्देशन  करें  ।

 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान  :  क्या  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  प्रेजिडेन्ट  शोम्बे
 के  इस  बयान

 की  ae  ग्राकृष्ट  किया  गया  है  कि  वहां  पर  भारतीय  टुकड़ियों  के  पहुंचने  का  अथ  है  झ

 की  घोषणा  ?  त  बयान  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  समाचार  पत्रों  में  में  ने  यह  रिपोर्ट  पढ़ी  है  ।  स  सम्बन्ध

 में  में  केवल  यहीं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  एक  गेर-जिम्मेवार  व्यक्ति  द्वारा  दिये  गये  कि

 गेर-जिम्मेदार  बयान  के  समान  है  ।

 श्री  स०  मो०  बनर्जी  यदि  यह  एक  गेर-जिम्मेवार  बयान  है  तो  क्या  महासचिव

 का  ध्यान  स  गर-जिम्मेवार  बयान  की  ate  आकर्षित  किया  गया  है  ?

 श्री जवाहरलाल नेहरू  :  हां  ।  हम  वहां  के  राजदूत  के  निरन्तर  सम्पर्क  में

 रहते  हैं  कौर  उनका  ध्यान  इन  स्थितियों  की  ak  श्रावित  करते  tet  हैं  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  शहरी  मंत्री  महोदय  ने  बतलाया  कि  हिन्दुस्तान  की  फौज  मांगों

 में  गई  है  तो  हालत  यह  है  कि  एक  तरफ  तो  रूस  सेक्रेटरी  जनरल  श्री  हैमरशोल्ड  की

 शिकायत  करता  दूसरी  तरफ  मांगों  के  शभ्रन्दर  एक  पार्टी  है  जो  कि  श्री  राजभवन  दयाल

 की  शिकायत  करती  है  कौर  तीसरी  तरफ  यू०  एस०  ए०  हैजो  कि  किसी  रोक  नहीं  देखता

 है  तो  मैँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  जो  हमा गी  फौज  भेजी  गई  है  al  जब  कि  वहां  इस

 तरह  की  गड़बड़ी  है  तो  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  तभी  विलायत  गये  थे  तो  उन्होंने  कम  से

 कम  इंग्लैण्ड  श्र  फ्रांस  चार  देवा  हैं  इनसे  मिल  कर  कोई  बातचीत  की

 fe  जिससे  यह  मांगों  का  मामला  निबट  जाय  क्योकि  wrt  यह  मामला  नहीं  सुलझता  है  तो

 हिन्दुस्तान  की  फौज  आफत  में  पड़  जायेगी  ?

 श्री  जवाहरलाल  माननीय  सदस्य
 ने

 जो  बातें  कही  हैं  वे  कुछ  सही  काफी

 पेच  हैं  इन  सब  बातों  में  लेकिन  वहां  लंदन  जाकर  तो  में  ae  बातें  रूस  वर्ग रह  से  नहीं  कर

 सकता  था  ।  लेकिन  यह  सवाल  वहां  मांगों  कान्फ्रेंस  में  उठे  थे  कौर  इस  के  बारे  में  शायद

 थोड़ी  देर  बाद  कुछ  अज  करूं  |

 श्री  लाचार  क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  एक  पाश्चात्य  राजदूतावास  तथा  मैदान

 वहां  भेजी  गयी  भारतीय  सेनाओं  के  विरुद्ध  प्रचार कर  रहे  हैं  अर  यह  कह  रहे  हैं  कि  भारत

 वहां  पर  उपनिवेश  स्थापित  करना  चाहता  है  ?

 pat  जवाहरलाल  नेहरू  :  यह  बड़े  दुर्भाग्य
 की  बात है  कि  राज दूतावासों के  कुछ

 प्रतिनिधि  स्वयं  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  कौर  कुछ  सीमा  तक  भारतीय  सेनाओं  का  भी  विरोध

 कर  रहे हैं  ।

 श्री  त्यागी  :  क्योकि  मांगों  में  इस  समय  सब  अधिक  हमारे  सैनिक

 क्या  सरकार  ने  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  से  यह  कहा  है  कि  वहां  की  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की

 सेनाग्र ों  के
 सेनापति

 के
 रूप

 में  किसी  भारतीय  को  ही  नियुक्त  किया  जाये  ।

 मूल  aaa  में
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 श्री  जवाहरलाल  नेहरु  :  में  ने  उस  सम्बन्ध  में  कोई  निश्चित  यत्न  नहीं  किया

 परन्तु  हमने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  fe  भारतीय  सैनिकों  को  भारतीय  कमान  के  adie

 ही  रहने  दिया  जाय  |

 श्री  जीत  सिह  सरहदी  :  भारतीय  सैनिकों  को  जिन  शर्तों  के  ada  वहां  भेजा

 गया  उनमें  से  एक  यह  है  कि  उन  सैनिकों  को  वहां  के  किसी  भी  लोकप्रिय  भ्रान्दोलन

 के  विरुद्ध  इस्तेमाल  नहीं  फिया  जायेगा  ।  तू  उस  बात  का  निर्णय  कौन  करेगा  कि  क्या

 कोई  आन्दोलन  लोकप्रिय ह  या  नहीं  ?  क्या  यह  निर्णय  महासचिव  या  सेनापति

 करेगा  या  हमारी  ज़ीलैंड  का  कमाण्डर  करेगा  ?

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  इसका  उत्तर
 म॑  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  यह  तो  एक  सामान्य

 दृष्टिकोण  है  जिसके  झ्रनुसार  उन्हें  कार्य  करना  है  ।  जब  कोई  अवसर  पेदा  उस  समय

 विभिन्न  दलों  द्वारा  उस  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  तू  सामान्यतया  वसा  wad  कभी

 उत्पन्न  नहीं  होता  |  परन्तु हम  ने  वह  स्पष्टीकरण कर  दिया  है  ताकि  कोई  wa न  रहे  ।

 श्री  मो०  ठाकुर  क्यारी  हमा  सेनायें  सारे  मांगों  में  फला  दी  जायेंगी  ।

 या  कि  वे  किसी  एक  ही  स्थान  पर  हमारे  अपने  कमाण्डर  के  melts  रहेंगी  ।

 श्री  जवाहरलाल  नेहरू  :  म॑  ने  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  उन्हें  बहुत  श्रमिक  इधर

 उधर  न  बिखेरा  जाये  ।  सामान्य  रूप  से  में  यही  कह  सकता  हूं  कि  उन्हें  बिखेरा  नहीं

 जाना  चाहिये  ।

 मोनो  क  कारखानों  की  मशीनें

 ( sft  सुबोध  सदा :
 TROT.  थो  राठ  च०  माझी  :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे

 क्या  १९६०  में  चीनी  के  कारखानों  की  मशीनों  के  उत्पादन  का  जितना  aq

 मान  वह  पुरा  होगया है  ;

 क्या  इस  वर्ष  के  प्रारम्भ  में  जो  पहले  चार  कारखाने  चालू  होने  वे  चालू हो

 गये  ak

 यदि  नहीं  ,  तो  उसका  क्या  कारण  है
 ?

 उद्योग  मंत्री
 मनु भाई

 :
 से  एक

 विवरण
 सभा  पटल  पर  रखा

 जाता है

 विवरण

 जी  at

 पहलें  चार  चीनी  जिनमें  इस  वर्ष  के  ary  में  उत्पादन  ATT  किया

 जाना  की  स्थापना  की  स्थिति  नीचे  दी  जाती है  —>o

 १.  कृष्णा  सहकारी  महाराष्ट्र  कारखानों  का  भवन

 लगभग  पूरा  हो  चुका है

 २.  हिरण्यकेशी  सहकारी  शक्कर  कारखाना  art  तराशा है  कि  वह
 |

 चालू  मौसम  में  काम

 a
 |

 कर  देंगे
 ।

 faa  म्रंप्रेज़ी  में
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 (3)
 घोड़ाव रम  कोआपरेटिव  शुगर  घोड़ाव रम

 (are  ara  है  कि  इन

 खानों में  १६६१-६२

 में  उत्पादन (४)  शअमदालावलासा  कोआपरेटिव  शुगर  फैक्टरी  श्रमदाला  |

 वलासा  प्रदेश )  J  हो  जायगा ।

 पिछले  दो  कारखानों  में  अनुसूची  के  अनुसार  उत्पादन
 न

 होने  का  मुख्य  कारण

 घोड़ावरम  कारखाने के  लिए  भूमि  छांटने में  विलम्ब  तथा  श्रमदालावलासा  कारखानें
 के

 मामले

 में  साख  पत्र  जारी  करने  में  बिलम्ब

 श्री  सुबोध  विवरण  से  पता  लगता  है  कि  चारों  कारखानों  में  चीनी  का
 उत्पादन

 करने के  मशीनें  शादी  लग  चुकी  हैं  ।  क्या  सरकार  चीनी  के  कारखानों  के  लिए

 मशीनें  बनाने का  विचार  कर  रही है  ;  कौर  यदि  तो  १९६१-६२  में  ate  कितनी  मशीनें

 बनाई

 श्री  मनु भाई  शाह  :  हमारा  यह  कार्यक्रम है  कि  इन  मशीनों को  बनाने  वाले  विमान

 लाइसेंसधारी  तथा  निर्माता  प्रत्येक  वर्ष  २१  चीनी  के  कारखानों  के  मशीनें  बनायेंगे  ।

 इनमें  से  १२  संयन्त्र  नये  कारखानों  के  लिये  होंगे  तथा  वर्तमान  चीनी  के  कारखानों  पुरान

 संयंत्रों  के  स्थान  पर  लगायें  जाने के  लिये  ।

 श्री  सुबोध  gaat:  क्या  इन  चारों  चीनी  के  कारखानों  के  लिए  सरकार  कोई  भ्रमरी

 सहायता  अथवा  ऋण  ak  यदि  तो  इस  ऋण  भ्रमणा  सहायता की  राशि

 कितनी  होगी
 ?

 श्री  सुभाष  शाह
 :

 सहकारी  चीनी  कारखानों  को  सहायता  तथा  ऋण  दिया  जाता

 परन्तु  निर्मितियों  को  कोई  धन  नहीं  दिया  जाता  सहकारी  चीनी  कारखानों  को  मशीनें

 तथा  यंत्र  खरीदने  के  लिए  सहायता  दी  जाती है  ।

 पश्  यादव  नारायण  जाधव  :  एक  चीनी  कारखाने  के  एकक  के  निर्माण  में  कितना

 समय  लग  जाता  यह  एकक  एक  ही  संस्था  को  दिया  जाता है  ava  विभिन्न  में

 वितरित
 किया  जाता  है

 ?

 पश्  मनु भाई  दाह  :  १८  महीनें  लग  जाते हैं  ।  सभी  पूजें  एक  ही  कारखाने

 में  बनाये  जाने  के  बारे  में  स्थिति  यह  है  कि  विभिन्न  एकक  get  अलग  पुर्जों  का  निर्माण

 करते हैं  ।  इसके  बाद  एक  पार्टी  पूरी  गारन्टी  लेती  सहकारी चीनी  कारखानों  को  ये  मशीनें

 इकट्ठी  जाती हैं  ।

 fon  विश्वनाथ राय  :  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  नैनीताल  जिले  में  एक  चीनी  का  कारखाना

 बनाने  के
 लिए

 कुछ  मशीनों  के  पुर्जे  भेजने  में  बिलम्ब  हुमा  था  we  eet

 wig  में
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 श्री  मनु भाई  शाह  :  पुर्जों  भेजने  में  कोई  विलम्ब  नहीं  हुमा  था  ।  विलम्ब  केवल

 इसलिए  gr  था  क्योंकि  पुर्जों  के  लिए  रुपया  उस  व्यक्ति  के  पास  नहीं  था  ake  कुछ

 रुपया  उसको  देने  का  प्रयत्न कर

 fat  सुबोध
 माननीय  मंत्री

 ने
 बताया

 कि  दो
 चीनी  के  कारखाने  इस  मौसम  में

 ही  चालू  हो  इस  मौसम  के  समाप्त  होने  में  थोड़े  ही  दिन  शेष  क्या  वास्तव

 ये  कारखाने  चालू  हो  जायेंगे
 ?

 pat  wars  उन्होंने  उत्पादन  भी  आरंभ  कर  दिया  eg  |  श्री  तक  वह  ठीक  काम

 कर  रहे  भविष्य  में  क्या  हो  यह  कोई  नहीं  जानता  यह  दोनों  aaa  शत-प्रतिशत

 इसी  देश  में  बनाये  गये

 श्री  विश्वनाथ  रेड्डी  प्रत्येक  को  एक  फैक्टरी  के  लिये  सब  मशीनें

 बनाने के  लिये  कितनी  विदेशी  मुद्रा  भ्रावंटित  की  जाती है  ?

 श्री  मनु भाई  पहले  यह  रकम  १५  लाख  रुपये  परन्तु हमने  जब  इसको

 घटाकर  १०  लाख  रुपया  कर  दिया  हमने  इसको  भी  ७  लाख  रुपया  करने  को  कहा

 fat  स०  चं०  क्या  पुर्जों के  निर्माण  के  लिए  सहायक  उद्योग  स्थापित  किये

 जायेंग े?

 श्री  मनु भाई  ६०  से  भी  अधिक  इस  समय  भी  काम काम  कर  रही  हैं  सनौर  हम  उनको

 six  प्रोत्साहित  कर  रहे

 श्री  काशीनाथ  पांडे  :  देश  में  चीनी  का  प्रतीक  उत्पादन  हो  रहा  ह  तो  क्या  इसकी

 ara  थी  कि  कौर  कारखाने  स्थापित  किए  जायें
 ?

 fat  मनु भाई  शाह  :  थोड़ी  कमी  अथवा  बेशी  से  देश के  शभ्रौद्योगिक  कार्यक्रम  को  नहीं

 श्राका जा सकता जा  सकता  |  देश  की  प्रगति  के  साथ  जीवन  स्तर  बढ़ता है  अधिक  चीनी का

 उपयोग  होने  लगता है

 fat  तंगामसणि  :  are  प्रदेश  के  दोनों  कारखानों  में  किस  निश्चित  तिथि  से  उत्पादन

 होने  लगेगा
 ?

 fat  मदुराई  शाह  निश्चित  तिथियों  तो  नहीं  बताई  जा  सकती  हैं  परन्तु  उनमें

 १९६२-६३  में  गन्ना  पेरा  जानें  लगेगा

 श्री  विभूति  सिर  :  भ्र भी  मंत्री  जी  ने  बतलाया  कि  देश  में  शुगर  का  प्रोडक्शन हो  रहा  है

 वह  दौर
 भी

 बढ़ेगा
 ।

 मैं  जानना  चाहता हूं  कि  हमारे  देश  में  जो  शुगर  तैयार  होती  है  उसका

 कास्ट  प्रोडक्शन  कम  पड़े  श्र  वह  दूसरे  देशों  की  शुगर  के  साथ  कम्पीट  कर  इसके

 सम्बन्ध  में  हमारी  सरकार  क्या  सोच  रही  है
 ?

 श्री  मनु भाई  यह  सही  है  कि  हमारी  शुगर  काफी  मंहगी  बनती  है  ।  उसके लिए  हम

 Th —  ford  कर  रहे  हैं  कि  किस  प्रकार  प्रति  एकड़
 ज्यादा  गन्ना  पैदा  हो  सके  माननीय

 ST

 अंग्रेजी  में
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 सदस्य  को  जानकर  होगा  कि  मद्रास  a  मैसुर  चूंकि  वहां  की

 साइल  इसके  लिए  ज्यादा  सु टेबिल  गन्ने  का  उत्पादन  प्रति  एकड़  ४५  टन  से
 लेकर  9X  टन

 तक  हो  रहा

 श्री  यादव  नारायण  जाघव
 :

 क्या  के  सदस्यों  द्वारा  भ्रम्यावेदन  दिया  गया

 है  कि  मशीनों  के  निर्माण का  काम  विभिन्न  एककों  को  सौंपने  के  बजाये  एक  ही  एकक  द्वारा

 कराया  जाये  ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  इस  प्रकार  का  कोई  अभ्यावेदन  नहीं  मिला
 इस  समय

 भी

 ऐसा  ही  किया  जा  रहा  मशीन  सप्लाई  करने  की  जिम्मेदारी  एक  ही  व्यक्ति  पर  होती

 qed  निर्माण  कोई भी  कर  सकता

 श्री  तंगामणि
 :

 विवरण  से  पता  लगता है  कि  श्रीमान  प्रदेश
 wk

 के  दोनों  कारखानों  में  उत्पादन  PER L—FR  में  आरंभ  जायेंगी ।

 माननीय  मंत्री  ने  बताया कि  उत्पादन  PEEV—ERA में  होगा  ।  इनमें  उत्पादन
 ~

 कब  प्रारभ  होगा  १९६१-६२  में  अथवा  १९६२-६३  मे ं?

 श्री  मनु भाई  शाह  मैं १०  दिन  पहले  ही  हैदराबाद  गया  था  कौर  वहां  मुख्य  मंत्री  से

 मिला था  बड़े  ही  ga  की  बात  है  कि  सहकारी  समितियों  में  झगड़ा  होने  के  कारण  भूमि का

 चुनाव  नहीं  हो
 सका  था  ।  यद्यपि  हमारा  विचार  १६६१-६२  में  चालू  करने का

 परन्तु  ठीक  लगाया  गया है  १९६२  PEKX—-KQ  में  उत्पादन  हो

 जायेगा

 श्री  रंगा  :  क्या  सरकार  की  यह  नीति  नहीं है  कि  मशीनों  के  विभिन्न  पुर्जों  के  निर्माण

 एक ही  स्थान  पर  कराने के  बजाये  देश  के  विभिन्न भागों  में  उनका  निर्माण  कराया  जाये ?

 फ्री  सुभाष  जी  यही  नीति

 कृ०  चं०  शर्मा  :  कुल  कितने  चीनी  के  कारखाने हैं  ?

 श्री  मदुराई  शाह  इस  समय  लगभग  १९७
 oe

 तथा  '४३  बनाने का  विचार  है  ।

 लंका  को  कपड़े  at  पर्याप्त

 1*१०८७.  att  हरजीत  fag  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 १९६०-६१
 में  अरब  तक

 लंका
 को

 कपड़े
 के

 निर्यात  के  बारे
 में  स्थिति क्या

 स्थिति  का  सुधार  करने के  लिए  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  cape  शर  एक  नोट  सभा  पटल  पर  रखा

 seme  नक
 जाता है

 fat  mist  में
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 विवरण

 १९६०-६१  के  पहले  नौ  महीने  के
 भारत

 से  लंका  को  सुती  कपड़े  के  निर्यात

 से  प्राशि  की  जाती है  कि
 लगभग  वही  निर्यात  होंगे  जो  PEYE-Go.  में  थे  २५०  लाख

 गज |

 लंका  में  कपड़े  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सूती  कपड़ा  निर्यात  वृद्धि  परिषद  ने
 कोलम्बो में  दिसम्बर  Rego  के  तीसरे  सप्ताह  में  एक  भारत-लंका  कपड़ा  समारोह  मनाया

 था  ।  इसी  समारोह  के  उपलक्ष  में  इण्डिया  शोरोम  में  भारतीय  सूती  कपड़े  की  प्रदर्शनी  की

 गई  थी  ।  इस  प्रदान  को  बड़ी  सफलता  मिली  तराशा  है  कि  लंका  भारतीय  कपड़े  की

 मांग  करेगा  |  इसके  शभ्रतिरिक्त  विभिन्न  निर्यात  प्रोत्साहन  योजनायें  जारी  की  जा  रही

 श्री  जीत  सिह  तरह  कया  सूती  कपड़ा  निर्यात  संवर्धन  परिषद  ने  भारतीय  कपड़ा

 निर्माता  संस्था  को  सुझाव  दिया  है  कि  वहां  पर  एक  स्थायी  प्रदर्शन  कक्ष  बना  दिया  जाये
 ?

 श्री  मनु भाई शाह  :  उसी  सुझाव  के  कि  काम  किया  जा  रहा

 fait  भ्रमित  सिह  सरहदी
 :

 वह  खोल  दिया  गया  है
 ?

 श्री  सुभाष  दाह :  नहीं
 |

 श्री  कासलीवाल  :  विवरण  में  ag  नहीं  बताया  गया  कि  निर्यात  fanz  गए

 २५०  लख  गज  कपड़े  में  से  कितना  हाथ  का  कता  gar  होगा  तथा  पिन  का

 बनाया  gar  होगा  ।  कय  माननीय  मंत्री  अलग  अलग  हंकड़े  सकते  हैं
 ?

 पं श्री  मनुसाई  दाह  :  कह  कुल  श्रांव डे  हैं  ।  में  अलग  ऋ्य्य्ग  सकता

 हूं  ।

 fat  हेम  aw  :  हमारे  हथकरघे  के  रयात  sy  ८०  प्रतिघात  निर्यात

 फिया  जाता  है  तो  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  लंका  द्वारा  हमारे  देवा  से  का

 अ्रायीचति  धा  करने  के  उसका  हमारे  देश  के  निर्यात  पर  gay  असर  ?

 श्री  wang  दाह  :  इसका  इस  yea  से  संबंध  नहीं  हैं  ।  परन्तु  फिर  भी  में  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  हम  संबंधित  सरकारो  से
 पेश-

 व्होरा
 कर  रहे  हैं  कि  वह  इस  प्रकार

 का  प्रतिबन्ध  ba  लगायें  |

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  श्रान्तरिफ  संसाधन

 1*१०६८८.  श्री  स०  मो०  बनर्जी  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करोंगे

 फि

 |  प  )  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिए  देश  के  आन्तरिक  संसाधनों  को  जुटाने

 के  लिए  क्या  ठोस  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाय  जा  रहे  हैं  |

 कग  कुछ  योजनायें  बनायी  गंधी  ;  शौर

 यदि  तो  ये  योजनाएं  कया  हैं  ?

 fat  अंग्रेजी  में
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 fort  कौर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०
 से

 १९६१-६२  के  केन्द्रीय  तथा  राज्यों  के  बजटों  में  बताया  गया  है  कि  अ्र(गोमी  वर्षों  में  क्या

 कार्यवाहियां  की  जायेंगी  ।  योजनायें  बनाने  की  समस्या  नहीं  है  परन्तु  सरकारी

 कारखानों  के  भारिक  धन  को  अन्य  बचत  आदि  के  द्वारा  साधनों  को  बढ़ाने

 की  समस्या है  ।  प्रारूप  की  रूपरेखा  में  उन  सभी  कार्यवाहियों  को  बताया  गया  हैं  जो  की

 जानी  हैं  ।

 fat  स०  मो ०  कया  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  हैं  कि  सरकार  पूंजीपतियों  से

 उनके  साथ  का  एक  भ्रंश  तीसरी  योजना  के  लिए  लेगी  ?

 न
 महोदय

 :  ऐसे  ही  waar  करारोपण  के  द्वारा

 fat  स०  ato  :  अधिक  लाभ  का  ब्रश  ऐसे  ही  ।

 महोदय
 :

 यह  भी  एक  प्रकार  का  कर  ही  हसा
 ।

 श्र  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  करारोपण  के  द्वारा  ही

 अधिक लाभ  का  der  लिया  जा  सकता  है  ।  प्रबल  के  दुसरे  भाग  का  उत्तर  बजट
 पर चर्चा

 के  समय  दिया  चुका है  ।

 fat  चिन्तामणि  पाणिग्रहण :  १९६१-६२  में  केन्द्र  तथा  विभिन्न  राज्यों  को  कितने

 अ्रान्तरिकਂ  साधन  उपलब्ध  किए  जायेंगे  इसका  प्राक्कलन  क्या  है  तथा  कितने  दे  दिए  गये

 हैं ?

 महोदय
 :  यह  सब  बजट  में  दिया  गया  है  ।

 fet  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 :

 राज्य  बजटों  पर्याप्त  साधनों  की  व्यवस्था नहीं  है  ।

 में  जानना  चाहता  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  में  कितनी  कमी  है
 ।

 fot  ल०  ato  मिश्र  :  केवल  उड़ीसा  को  छोड़  कर  अरन्य  सभी  राज्यों  ने  इरा  ag

 के  बजट में  अ्रतिरिक्त  करारोपणों  के  द्वारा  १६  करोड़  रुपये  के  अतिरिक्त  साधन  qa  लिए

 हैं
 ।

 में  नहीं  जानता  अपना  प्रावकंकलन  कया  है
 ।

 fat  स०  मो०  बुर्जों  कम  आन्तरिक  साधनों  के  कारण  क्या  सरकार  बैंकों

 समेत  सभी  उद्योगों  तथा  सामान्य  बीमा  का  करना  चाहेगी  ?

 वित्त  विधेयक  पर  चर्चा  के  समय  माननीय  सदस्य  को  अवसर

 मिलेगा  ।

 पिछड़े  क्षेत्रों का  fama

 *
 १०८९.  ott  विभूति  मिश्र  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  प्रथम  र्  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजनायें  के  पश्चात  यह  पता  लगाया  है

 कि
 देश  के  अब  कौन  कौन  से  पिछड़े  हुए  इलाके  हैं  जहां  पर  शिक्षा  और

 स्वास्थ्य  सेवायों  तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  विकसित  करने  की  श्रावश्यकतता

 है  ;  कौर
 ne  सामगााााानागानाानानाा

 मल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  वे  कौन-कौन  से  पिछड़े  हुए  इलाके  हैं  कौर  उन  के  विकास  के

 लिए  क्या  कण  किया  जायेगा  ?

 अम
 शोर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  :  ak

 (a)  प्रादेशिक  विकास  at  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  गठित  कार्यकारी  दल  इस  समस्या  का

 अध्ययन कर  रहा  है

 श्री  विभूति  मिथ्
 :

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ag  फाइव  प्लान  का

 माने हैं  ।
 कलाप  शुरू

 हो
 गया  है  कौर  हमारी  सरकार  wi  स्टडी  ही  कर  रही  इस  के  क्या

 शी
 ल०

 aro  मिन  :  जैसा  कि  माननीय  योजना  मंत्री  ने  पहले  दिन  बताया

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  बनाने  में  इस  का  ख्याल  रखा  गया  है  कौर  स्टेट  गवर्नमेंट  के

 जो  लोग  यहां  जाये  हम  ने  उन  से  कह  दिया  था  कि  योजना  बनाते  समय  वह  पिछड़े
 इलाकों  का  ख्याल  रखें  ।

 थी  विभूति  मिश्र  :  जिस  प्रकार  हल्ली  एरियाज  के  लिये  एक  परामशदात्री  समिति

 —Usqrara  कमेटी  बनाई  गई  क  सरकार  बैकवर्ड  एरियाज  के  लिये  भी  उस  तरह की
 कोई  कमेटी  ताकि  उस  से  राय  ले  कर  काम  चलाया  जाये  |

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  (ait
 :  माननीय  सदस्य ने  जो  सुझावਂ

 दिया  उस  के  अ्रनुसार  काम  कर  दिया  गया  है  ate  एक  विंग  ग्रुप

 सतत--इस  बात  पर  विचार  कर  रहा  है  ।

 श्रीमती  रेणुका  राय  क्या  कार्यकारी  दल  ने  निर्णय  कर  लिया  है  कि  पिछड़ेपन

 का  mare  क्या  होगा  ?

 श्री  लगा  उत्तर  प्रदेश  |

 कई  अ्राधार  बनाये  गये  हैं  ौर  कुछ  बनाये  जा  रहे  हैं  ।

 श्री  सिंहासन  सिंह  :  गवर्नमेंट  ने  इस  विषय  में  डिफरेंट  क्राइटेरियन  बनाए  हैं  ।  देश

 के  कौन  से  भागों  को  बैकवर्ड  एरियाज  करार  दिया  गया  क्या  इस  विषय  में  कोई  सूची

 तैयार  हुई  gate  यदि  हुई  तो  क्या  माननीय  मंत्री  उस  को  बताने  की  कृपा  करेंगे  ?

 fat  नन्दा
 :

 कुछ  क्षेत्र  कुछ  मामलों  में  प्रगति  कर  गये  हैं  कौर  कुछ  मामलों  में

 पिछड़े  हुए  हैं  ।

 महोदय  :
 |  वह  जानना  चाहते  हैं  कि  उनके  पास  पिछड़े  क्षेत्रो  की

 कोई  सूची  है  ।

 श्री  नन्दा
 :  हमने  राज्य  सरकारों  से  कहा  है  कि  अपने  पिछड़े  क्षेत्रों  के  नकद  बनायें

 अर  उनके  लिए  विशेष  प्रबन्ध  करें  |

 भ्ंप्रेजी  में
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 कराकर  उत्तम को  पुनः  चालू  करना

 1१०६०.  श्री  झा चार
 :

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कण  पॉंडिचेरी  के  व्यापारियों  कौर  व्यवसायों  ने  कराइकल  को  प्र भारमुक्त

 पत्तन  के  रूप  में  ot  चालू  करने  का  भ  किया  है  ;

 यदि  तो  उन्होंने  भूतपुर्व  फ्रांसीसी  बस्ती  में  प्र भारमुक्त  पतन  की
 श्रावदयकता

 के  क्या  विशेष  कारण  बताये  हैं  ;

 भारत  में  किसी  स्थान  पर  प्र भारमुक्त  पत्तन  स्थापित  करने  के  लिए  किन  मुख्य
 कारणों

 तथा  परिस्थितियों  का  होना  भ्रावस्यक  है  ;  कौर

 इस  are  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 patted मंत्री  के  सभा-सचिव  सादत  चली
 :  (8) of a | जी  हां

 उन्होंने  कहा  है  किਂ  जो  फ्रांसीसी  काल  में  प्र भारमुक्त  पत्तन  को

 भारत  में  aor  बन्दरगाहों  के  qa  fata  cae  बना  देना  चाहिए  क्योंकि  ऐसा

 करना  वाणिज्य  तथा  उद्योग  पुनः  विकास  केਂ  बेकार  मजदूरों  के  पुनर्वास  के  लिए
 तथा

 राज्य  में  साधनों  का  उपयोग  करने  के  लिये  शझ्रावदयक  था  |

 श्र  सरकार  का  विचार  भारत  में  कोई  निर्बाध  पत्तन  बनाने  का  नहीं

 हैं
 ।

 इसलिए  कराइकल  को  qa  प्र भारमुक्त  पत्तन  बनाने  का  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता

 fet  लाचार
 :

 क्या  कांडला  को  पोद  घोषित  कर  दिय  गया है  ?

 frat  मंत्री  तथा  वेवेदिक-काये मंत्री  जवाहरलाल  यह  पोर्ट ਂ

 प्नह्ीं  है  ।  यह  जोन  है  जो  उससे  भिन्न  है  ।

 fet  लाचार  :  क्या  पांडिचेरी  ae  कराइकल  में  बहुत  बेरोजगारी  है  तथा  व्यापार

 में  बड़ी  कठिनाइयां  हैं
 ?

 यदि  तो  क्या  सरकार  उनकी  सहायता  कर  लेने  के  लिए  कुछ

 करेगी ?

 क्या  ऐसा  इस  कारण  कि  इसको  निर्बाध  पत्तन  घोषित अध्यक्ष  महोदय

 tet  कया  गया  ह ै?

 fet  जवाहरलाल  नेहरू
 :

 में  समझता  हुं  कि  इसका  फ्री  पोर्ट  से  कोई  संबंध  नहीं

 है  ।
 पांडिचेरी  सरकार  तथा  केन्द्रीय  सरकार  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  इस  समस्या  को  हल

 किया  जाये

 fet  तंगा मणि  कांडला  को  गोन  घोषित  कर  दिया  गया  है  ।  क्या  यही

 व्यवस्था  पांडिचेरी  कौर  कराइकल  में  भी  की  जा  रही  है
 ?

 जवाहरलाल  नेहरू  :  सभी  को  जोनਂ  घोषित  करने  के  बजायें  हम  फैसला

 को
 जोनਂ  बना  कर  एक  प्रयोग  कर  रहे  हैं  ।  यदि  इसमें  सफलता  मिली  तो  हम  इसको

 अन्य  क्षेत्रों
 पर

 भी  लागू  कर  देंगे  ।
 ह  ह  द  ्ानतनामागानाणजाामावाााणाणा SO  अ  य  क  SS

 मूल  अंग्रेज  में

 [Ai]  L  D--2
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 water  विभाग  हारा  प्रलेख-चित्रों का  निर्माण

 +

 (  sit  बिभूति

 st  उस्मान  प्ली  at  :

 ि  थी  घोषाल  :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  यह  निश्चय  किया  है  कि  सूचना  ale  प्रसारण  मंत्रालय  के

 चलचित्र  विभाग  को  राज्य  सरकारों  के  लिये  स्थानीय  विषयों  के  बारे
 में  प्रलेख  चित्र  बनाने  का  काम  हाथ  में  लेना  चाहिए  ;  ak

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 सुचना  शर  प्रसारण  मंत्री  के  सभा-सचिव  ..* [1०  चे  :  १२  मारे

 ZEKR  को  इसी  विषय  पर  तारांकित  प्रद  संख्या  ७८७  पूछा  गया  था
 ।  मैं  वही  उत्तर  पुनः

 विभिन्न  राज्य  सराकरों  के  लिए  स्थानीय  विषयों  के  बारे  में  प्रलेख  चित्र  बनाने

 का  प्रस्ताव है  ।

 प्रस्ताव  ant  विचाराधीन  है  ।  सभी  राज्य  सरकारों  को  उनके  विवार  जानने

 के  लिए  लिखा  गया  हैं  |

 st  क्यारी  मिश्र  माननीय  मंत्री  ने  अभी  यह  है  कि  स्टेट  गवर्नमेंट्स

 के  विचार  के  लिये  लिखा  गया  है  ।  स्टेट  गवर्नमेंट्स  ने  भी  इस  बारे  में  कुछ  जवाब  दिया

 होगा  ।  यदि  उन्होंने  जवाब  दया  तो  वह  क्या  है  ?

 सुचना कौर  प्रसारण  मंत्री
 :

 जवाब
 का  सवाल  नहीं  |

 स्टेट  गवर्नमेंट्स
 अगर  फिल्म  बनवाना  तो  उन  के  लिये  फिल्म्स  बचाई  जायेंगी  ।  माननीय  सदस्य

 यह  जानना  चाहते  हैं  कि  कौन  कौन  सी  स्टेट  गवर्नेमेंट्स  फिल्म्स  बस वाना  चाहती  तो  उस

 के  लिये  नोटिस  चाहिए  |

 att  त्यागी  :  क्या  गवर्नमेंट  ने  इस  तजवीज  फर  गौर  किया  है  कि  हिन्दुस्तान  के  लोगों

 को  gor  भर  से  वाकिफ  करने  के  लिये  एम्बेसी  से  या  फिल्म्स  सेक्शन्स  से  डायरेक्ट

 दुनिया  भर  की  freer  मंगा  ली  जायं  शर  उम  को  जगह  जगह  लोगों  को  दिखाया  जायें

 कि  कौन  से  मुल्क  में  तरक्की  हो  रही  है  शौर  वहां  क्या  हालत  हैं  ?

 डा०  केसकर  :
 यह  इस  सवाल  से  नहीं  उठता  हालांकि  हो  सकता  है  कि  माननीय

 सदस्य  के  सुझाव  पर  हम  विचार  करें  ।

 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान  :  इस  श्राघार  पर  कि  फिल्‍मों  का  जनता
 के

 मन  पर  शीघ्र

 प्रभाव  पड़ता  है  क्या  सरकार  का  विचार  साम्प्रदायिक  सहयोग  अथवा  सह-स्त्रीत्व

 विषयों  फर  फिल्मों  की  योजना  बनाने  का  है  ?  क्या  इस  प्रकार  कीं  फिल्मों  को  मध्य  प्रदेश

 तथा
 ऐसे  seat  में  दिखाने  का  हैं  तथा

 यदि
 हां  तो  योजना

 am
 है  ?

 ना

 east  में
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 केसकर
 :  ऐसी  योजना की  कोई  श्रावश्यकतता नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य  द्वारा

 बताये  गये  विषयों  पर  फिल्में  बनाई  गई  हैं  ।  उदाहरण  के  साम्प्रदायिक  एकता  पर

 एक  फिल्म  बनाई  जा  रही  हैं
 ।

 पो ०  ब्‌०  ठाकुर  क्या  नेताजी  सुभाष  चन्द्र  बोस  के  बारे  में  कोई
 प्रलेख

 चित्र  बनाने  का  विचार  है  ?

 केसकर
 :

 भ्र भी  नहीं
 ।

 फिल्‍मों  की
 EQ  neal  pt te  अरविद  घोषाल

 :
 राज्यों  के  लिए  बनाई  भाषा  क्या  होगी  ?

 XIve4
 pee

 fate  केसकर  निद्चित रूप से जिस समय रूप  a  जिस  समय
 के  लिए  फिल्म  बनाई  जायेगी

 वह  उसी  राज्य  की  भाषा  में  होगी  |

 wrist  में  रेनियम  की  खान

 प*  QokR.  श्री  कर  Wo  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बिहार  में  जादूगुडा  में  स्थित  यूरेनियम  की  खान  को  विकसित  करने

 at  वहां  पर  एक  विधायक  सं  त्र  स्थापित  करने  का  निचय  किया  है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  पर  क्या  लागत  आयेंगी  ;

 यह  योजना  पूरी  तरह  कब  तक  क्रियान्वित  हो  जायेगी  ;  भ्र

 wa  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 मंत्री  तथा  बेदेशिक-कार्य  मंत्री
 के

 सभा-सचिव  सादत
 चली

 :  जी

 हां

 योजना  की  कूल  लागत  ८.  ५  करोड़  रुपये  करती  गई  थी  जिस  में  से  ४५  करोड़

 रुपये  विकास  और  खान  के  लिये  हैऔर  2.4  करोड़  रुपये  यूरेनियम  वयस्क  के  प्रोसेसिंग  के  लिये

 संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  हैं  ।

 आशा  है  कि  विधायक  संयंत्र  १६६३  के  पन्त  तक  चालू  हों  जायेगा  ग्रोवर  योजना

 नियम  के  विकास  at  उत्पादन  इस  के  बाद  पुरे  उत्पादन  के  लि  बना  ली  जायेंगी  ।

 जादूगुडा  खान  में  ८,८००  फीट  खनिज  खोज  का  काम  तथा  दोनों  स्तरों  के  विकास  का

 काम  कौर  नया  स्तर  आरंभ  करने  का  काम  किया  गया  है  ।  ज़मीन  के  ऊपर  तथा  ज़मीन  के  नीचे

 ड्रिलिंग  की  जा  रही  है  कौर  काम  हो  रहा  है  ।

 विधायक  सं  त्र  क॑  बारे  में  cha’  पर  तथा  स्केलਂ  पर  खनिज  वयस्क  की  जांच

 की  गई  कि  उ  में
 बम  है  अथवा  नहीं  ।  प्रोसेस  का  एक  तरीका  निर्धारित  कर  दिया  गया  है  |

 ऐसे  स्थान  की  भी  खोज  की  गई  है  जहां  से  मिल  और  रहने  की  कालोनी  के  लिये  पानी  लिया

 जा  सके  ।

 चो  प्रेम  इस  स्थान  पर  कितने  यूरेनियम  निक्षेप  )  होने  का  श्रीमान  है  ।

 क्या  WY बा  लिया  4  a

 हमारे

 देश  की  यूरेनियम  की  इस  समय  याहू  हद  तीसरी  योजना के  अन्त  तक  क्या  होगी  ?

 मूल  अग्रेजी  में
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 fot  सादत  चली  खाँ  पूरा  विकास  हो  जाने  के  बाद  यूरेनियम  का  प्रा वक कलित  उत्पादन
 लगभग  ७००  टन  प्रति  दिन  होगा  ।

 प्र०  चे  बसद
 :  मेँ  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यूरेनियम  की  हमारी  इस  समय  क्या

 आवश्यकता  हैऔर  तीसरी  योजना  के  wer  तक  हमें  यह  कितना  चाहिये गा  ?

 मंत्रो
 तथा  वे

 दैनिक-कार्य
 मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू  )  :  अपनी  श्रावश्यकताझों

 के  ate
 मैं  नहीं  बता  सकता  हूं  ।

 हमारे  देश
 की

 soy  शक्ति  के  विकास  पर  ही  यह  a  रित है  ।

 थीं  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  इस  खान  का  प्रबन्ध  सरकार  स्वयं  करती  है  अथवा  कोई
 सरकारी  समवाय  करता  है  ?

 सादत  खाँ
 :  इस  को

 भारत  सरकार  का  एक  उपक्रम ba  मैसर्स ba  इंडियन tac  ae
 लिमिटेड  चलाता  है  |

 fat स०  चं०  सामन्त
 :

 खान  खुले  में  चलाई  जाती  है  भ्रथवा  भूमिगत  है  ?

 श्री  जवाहरलाल नेहरू  :  संभवतया  दोनों  ।

 TR  प्र०  प्र  खान  के  कार्य वहन  के  लिये  waar  संयंत्र  की  स्थापना  के  लिये  विदेशी

 सहयोग  मांगा  गया  था  कौर  यदि  हां  तो  कहां  से
 ?

 fat  जवाहरलाल  नेहरू  :  में  समझता हुं  कि  इस  मामले  में  नहीं

 प्रशासन के  एम्प्लॉयमेंट  अफ़सर

 +

 *2  083,  sat
 किरचें  रोक  पट्टा शिरा मन

 ।  थी  प्रकादावीरਂ  शास्त्री
 :

 क्या  श्रम  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्‍ली  प्रयास  के  भ्रमित  एम्प्लॉयमेंट  अफसरों  की  नियुक्ति  किस  आधार  पर  होती

 है
 ?

 क्या  पड़ौसी  राज्यों  से  भी  ऐसे  अफसरों  को  डेगू  दान  पर  बुलाया  जाता  है

 यदि  तो  अधिक  से  अधिक  कितने  समय तक  के  लिये उन  को  डेपुटेशन पर  रखा

 सकता है

 क्या  कुछ  ऐसे  भी  अफ़सर  हैं  जोकि  अपनी  भ्र वधि  समाप्त  कर  चुकने  के  gag  भी

 काफी  समय  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  उन  को  अपने  पुराने  का  लियों  में  वापस  भेजने  का  विचार
 कर  रही है  ?

 अम  उपमंत्री  (sit  आबिद  अर्ली  )  :  (  जहां  तक  डेपुटेशन  पर  ध् प्राये  हुए  अफसरों  का  सवाल

 है  उन  का  चुनाव  राज्य  सरकारों  द्वारा  res  गये  कामकाज  के  रिकार्डों  पर  निर्भर  होता  है  ।  बाकी

 नक
 भ्र फसरों की  तरक्की  विभागीय  तरक्की  समिति  की

 सिफारिश  प पर  होती
 है  ।

 EE ES  oa  aS a लया  साकलनननननणणणाएणा

 अमूल  अंग्रेजी  में
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 जी  हां  ।

 श्राम  तौर पर  चार  सल  |

 जी  हां  ।

 जी  नगर  इन  शोहदों  के  लिये  योग्य  श्रफसर  मिल  जा  ।

 भ्  Sed  इसलिये  क्या  सरकार fait चे०  रा०  पटटाभिरामन  :  दिल्‍ली
 में  सभी

 राज्यों
 के

 लो

 दिल्‍ली  में  ही  एम्पलायमेंट  अफसरों  की  तालिका  बनाने  के  प्रदान  पर  विचार  कर  रही  है  ?

 fat  आबिद  क्योंकि  यह  एक  छोटा  कार्यालय  है  इसलि '
 आवश्यक  हो  जाता  है  कि

 खास  पास  के  राज्यों  से  अनुभवी  श्रफ़्सरों  को  बुलाया  जाये  |

 fait  राघा  रमण
 :  इस  आधार  पर  कि  हिमाचल  प्रदेश  कौर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के

 लिखे  झ  नग  सेवा  जताई  क्य  उस  के  वाद  ara  पास  के  राज्यों  से  आफिसर  डेपुटेशन  पर

 नहीं  बुलाया  जायेगा  ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 संभवतया  नहीं  ।

 pat  तंगा मणि  कया  नफस  ं  की  बड़े  राज्यों  से  ही  बनाई  जायेगी  अथवा  खास  पास  के

 राज्यों  से  बनाई  जायगी  ?

 महोदय  :  इस  नगर  में  सभी  राज  हें  के  व्यक्ति  होने  के  कारण  कया  इस  तालिका  में

 बड़े  राज्यों  के  कुछ  प्रतिनिधि  शामिल  किये  जा  गे  ?

 आबिद  चली
 :  जी  हां  ।  इस  समय  यही  योजना  है

 ।

 sit  भाई  वर्मा
 :

 चाहता  हूं  कि  क्या  ऐसे  अफसरों  का  परीक्षण  होता  है  या

 राज्य  सरकारें  जिन  के  नाम  पेश  कर  देती  उन्हीं  में  से  इन  को  ले  लिया  जाता  है  ?

 आबिद  चली
 :

 राज्य  सरकार  से  हम  फेहरिस्त  मंगाते  हैं  प्रो  उस  फेहरिस्त में  जो  हमें

 मुनासिब  मालूम  होते  उन्हें  ले  लेते  हैं  ।

 श्री do  To  पट्टाशिरान्‌
 :

 क्या  पहली  सरका  |  में  उन  का  वहां  पर  पद  धारणाधिकार

 होगा ?

 थी  श्रावित  भली
 :

 जी  हां
 ।

 मूल्य  नियंत्रण

 1१०६४.  श्री  चिन्तामणि  पाणि ग्र हो  :  क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  ने  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  मूल्य  नियंत्रण  के  प्रशन  पर  विचार

 करने के  लिये  एक  मूल्य  उपसमिति  नियुक्त  की  है  ;  ak

 यदि  तो  इस  बारे  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 पौर  रोजगार
 तथा  योजना

 उपमंत्री  ल०  ना०  :
 जी  हां  ।  तीसरी

 योजना  के  सिये  मूल्य  नीति  सम्बन्धी  समस्याओं  पर  विचार  करने  के  लिये  गत  वर्ष  राष्ट्रीय  विकास

 परिषद्‌  की  एक  समिति  कायम  की  गई  थी  ।
 लि र  अक a

 qa  अंग्रेजी  में
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 समिति  की  बैठकें  कई  बार  हुई  हैं  ate  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  बारे  में  रिपोर्ट

 प्रस्तुत  करने  में  समिति  के  विचार  विमर्शों  पर  ध्यान  दिया  जायगा  |

 pert  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :
 क्या  उपसमिति  ने  मूल्य  नियंत्रण  के  कोई  अल्पकालीन  या

 दीर्घकालीन  उपायों  का  सुझाव  दिया  है  कौर  यदि  तो  क्या  तीसरी  योजना  के  पहले  साल  में  इन  में

 से  कोई  उपाय  मंजूर  प्रौढ़  का  trac किये  गये  हैं  ?

 ल०  ato  मिश्र
 :

 उसने  अभी  तक  कोई  निश्चित  सिफारिश  नहीं  की  है  ।  जब  वह

 रिश  करेगी  तब  उस  की  रिपोर्ट  पर  तीसरी  योजना  में  ग्रीम  रूप  से  विचार  किया  जायगा  |

 श्रीमती  रेणुका  राय
 :

 अनाज  जांच  समिति  के  सुझाव  के  मुताबिक  श्रत्यावक्यक  वस्तु भ्र ों  के

 लिये  मूल्य  स्थायीकरण  बोड़े  बनाने  के  बारे  में  क्या  कोई  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 वह  भी  मूल्य  का  एक

 है  ।

 श्री ल० ल०  ना०  जी  नहीं  ।

 pat  रंगा  :  कया  मुद्रा-बाहुल्य  रोकने  कौर  उस  से  मूल्यों  को  स्थिर  करने  तथा  नियंत्रण  के

 कारण  अल्प  की  विधि  रोकने  के  लिये  कोई  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है
 ?

 fort  ate  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :  हमारे  सामने  विकास  जनता  का

 रहन  सहन  का  स्तर  ऊंचा  करने  की  कौर  उत्पादन  बढ़ाने  की  समस्या  है  ।  इसलिये  हमें  निवेश  के

 लिये  संसाधन  ढूंढने  की  कशिश  करना  है  ।  मूल्य  स्थायी  करने  कौर  मुद्रा-बाहुल्य  के  दबाव  दूर  करने

 ी  आवश्यकता  हम  सदा  ही  ध्यान  में  रखते  हैं  ।

 थी  विभूति  खेती  की  दा  होते  वाली  चीज़ों  ate  फैक्ट्री  से  पदा  होने  वाली  चीज़ों  की

 कीमतों  पर  कंट्रोल  लगाने  के  इस  कमेटी  के  जिम्मे  सरकार  ने  कोई  काम  दिया  है  या  नहीं  दिया
 +  ?

 eft  लठ  ना०  इस  तरह  की  कोई  स्पेसिफिक  बात  नहीं  है  ।  मोटी  मोटी  बातें  दी  गई  हैं

 शौर  उन  पर  वह  विचार  कर  रही  है  ।

 प्री  सिंहासन  सिंह  :  मं  जानना  चाहता  हूं  कि  कब  यह  कमेटी  कायम  हुई  थी  शौर  इस  कमेटी

 रिपोर्ट देने  के  | लि  क्या  कोई  अवधि  मुक़र्रर  की  गई  है  या  नहीं  की  गई  है
 ?

 थीं  ल०  ato  जी  कोई  समय  नहीं  दिया  गया  है  ।  निकल  डिवेलपमेंट  काउं  सिल

 की  यह  कमेटी  sate  रिपोर्ट  देने  के  लिये  कोई  समय  निर्धारित  नहीं  किया  गया  है  |

 et  सिंहासन  सिंह  :  कितने  बरस  कायम  हुए  इस  को  हो  गये  हैं
 ?

 थी  ao  ato  लास्ट  एप्रिल में  ।

 fat  चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  समिति  पछले  साल  कायम  at  गयीਂ  थी  ate  माननीय  मन्त्री  ने

 हमें  बताया  है  कि  कभी  तक  कोई  अन्तिम  निर्णय  नहीं  हुआ  है
 ।

 जबकि  हम  तीसरी  योजना  बना

 रहें  हैं  तब  वास्तव  में  सरकार  ने  क्या  निर्णय  किया  है  are  समिति  कीਂ  रिपो  हमें  कब  मिलेगी ?
 म्लमामनामनानाननाानानानााागाुलानानानानागानानगाणगग्यताानााानााानवाानानानाननानाननाानानानानानानाााााावाानाानानानानानाानाानाानाााा हटो  टाटर

 मूल बं  ग्रेजी  में
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 pat  निदा  :  किसी  खास  मामले  में  ठीक  ठीक  निर्णय  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है
 ।

 मूल्य
 नीति  कै

 सम्पूर्ण  प्रदान  पर  कई  बार  विचार  किया  जा  चुका  है
 ।

 तीसरीਂ  योजना  के  लिये  मूल्य  नीति
 निर्धारित

 करते  समय  समिति  के  निर्णयों  पर  ध्यान  दया  जा  रहा  है
 ।

 part  त्यागी  :  सरकार  की  नीति  सब  को  मालूम  है  कौर  कई  बार  उसका
 प्रचार  किया  जा

 चुका  है
 ।

 सभा  यह  जानना  है
 कि  वह  नीति  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  किया

 गया
 है

 ।

 क्या  मूल्य  नियन्त्रण  या  दूसरी  बातों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है
 ?

 श्री  मूल्यों  में  जो  कुछ  रद्दोबदल  हो  रहे  हैं  उनसे  का्यवाह्दी  स्पष्ट  है
 ।  मेरे  माननीय

 मित्र  ने  गेहूं  का  मूल्य  स्थिर  करने  में  बहुत  कुछ  किया  है
 |

 :  मं
 सभा  में  वहू  जानना  चाहता  था

 |

 fat  नन्दा
 :

 मैंने  बताया  कि  अनाज  की  कीमतों  पर  काफी  est  तरह  नियन्त्रण  किया

 गया है  ।

 श्री रामसिंह भाई  वर्मा
 :

 जिन  चीज़ों  की  कीमतों  को  कण्ट्रोल  करने  का  विचार
 वे  चीज़ें

 जिन  चीज़ों  से  पैदा  होती  पहले  उन  पर  भी  कण्ट्रोल  किया  जाएगा
 ?

 श्री  नन्दा
 :

 यह  बहुत  ही  सुसंगत  प्रदान  है  ।  कुछ  तैयार  वस्तुभ्नों के  मूल्यों
 में  बेईमान  वृद्धि

 कच्चे  माल  के  मूल्यों  में  वृद्धि  के  कारण  हुई  है
 |

 महोदय
 :

 कया  कच्चे  माल  की  कीमतों  पर  नियन्त्रण  की  कोई  योजना  है
 ?

 शी  नन्दा
 :  हमारे  सामने  कोई  निश्चत  योजनायें  नहीं  हैं  ।

 महोदय
 :

 शिराला  प्रशन
 ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  तिब्बत  का  मामला

 श्री  हेम  बसपा

 श्री  प्र०  च०  बरुआ

 Hee}  श्रीमती  सुना  सुल्तान  :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  दलाई  लामा  के  वक्तव्य  कीਂ  प्रो  दिलाया  गया  जो  १०

 १९६१  को  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  डु  था  कौर  जिसमें  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सदस्यों  से
 यह

 रोध  किया  गया  है  कि  वे  तिब्बत  से
 चीन

 के  जाने  का  समर्थन  जो  किਂ  ऐसा  प्रश्न  है  जिस

 कुछ  अन्य  सदस्य  राष्ट्रों  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  इस  fara  संस्था  में  चर्चा  की  कौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  भारत  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 मंत्री  के  सभा-सचिव  जो०  ना०  सरकार  ने

 दलाई  लामा  के  कथित  वक्तव्य  को  देखा  है  |

 प्रस्तावित  संकल्प  पर  भारत  सरकार  का  रुख  उस  समय  तय  किया  जायगा  जब  यह  प्रशन

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  साधारण  सभा  के  सामने  फिर  जायेगा
 ।

 का  eee

 अंग्रेजी  में
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 श्री  हेम  बुरा  क्या  सरकार  तिब्बत  पर  चीन  के  कब्जे  को  उस  क्षेत्र  पर  चीनी  प्रशासनिक

 क्षेत्राधिकार  का  सामान्य  विस्तार  समझती  है
 या

 उसे  तिब्बत  पर  फतह  समझती  है  ?  यदि वह

 समझती  है  तो  क्या  कारण  है  किਂ  सरकार  भ्र भी  तक  निर्णय  नहीं  कर  सकी  ?

 गतिमान  मंत्री  तथा  वैदिक-कायम  dat
 जवाहरलाल  नेहरू  )  :  सरकार  ने  हमेशा

 यह  समझा  है  किताबत  पहले  चीन  राज्य
 का

 एक  स्वायत्तशासी भाग  वह  स्वायत्तशासी  भाग  था

 लेकिन  अन्तर्राष्ट्रीय  दुष्टि  से  वहू  चीन  राज्य  का  एक  भाग  है  ।  यही  मूल  स्थति है  ।  कभी  किसी  समय

 इस  स्वायत्तशासी  भाग  को  संधि  करने  का  भी  अधिकार  प्राप्त  था  उसने  उस  अधिकार  का  उपयोग

 भी  ।  कया  ।  फिर  भीਂ  वह  बड़े  चीनी  राज्य  का  एक  हिस्सा  था  ।  इस  मामले  में  भारत  सरकार  की

 नीतियां रसी  से  नकली  हैं  ।

 श्री  हेम  कया  मैँ  माननीय  प्रधान  मन्त्री  का  ध्यान  उनकीਂ  पुस्तक  श्रॉफ

 aes  हिस्ट्री  की  शर  दिला  सकता  हुं  जिसमें  उन्होंने  लिखा  है  कि  तिब्बत  स्वतन्त्र है  ?  wa  उस

 स्थिति  से  मुकर  जाने  के  लए  प्रधान  मन्त्री  के  पास  क्या  निश्चित  कारण  हैं  ?

 fat  जवाहरलाल नेहरू
 :

 में  नहीं  जानता
 कि

 माननीय  सदस्य  मेरी  पुस्तक  के  किस  भाग  का

 उल्लेख कर  रहे  हैं  ।

 श्री  हेम  पृष्ठ  ८४२  को  |

 fat  जवाहरलाल नेहरू  :  माननीय  सदस्य  मेरीਂ  जिस  पुस्तक  का  उल्लेख  कर  रहे  हैं  उसमें

 दूसरे
 का

 विवेचन
 न

 किਂ  तिब्बत  का
 ।  में

 नहीं  जानता  ag  किस  संदर्भ  में  था

 शौर  यदि  मैंने  ऐसी  कोई  बात  लिखी  हो  तो  वह  पुरी  पूरीਂ  जानकारीਂ  न  होने  के  कारण  था  |

 fat  ही०ना०  मुकर्जी  :
 मुझे  याद  है  कि  जब  दलाई  लामा  को  इस  देश  में  प्राय  दिया  गया  था

 तब  उन्होंने  सरकार  की  इवा सर  दिया  था  किਂ  जब  तक  वे  भारतीय  भूमि  पर  रहेंगे  तब  तक  राजनैतिक

 ढंग  के  प्रचार  में  भाग  नहीं  लेंगे  ।  क्या  भारतीय  भूमि  से  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  उस  समझौते  के  विरुद्ध

 नहीं  खासकर  इस  बाकी  देखते  हुए  कि  इससे  यह  मामला  शभ्रनावश्यक  तुल  पकड़ता
 ?

 श्री  जवाहरलाल ATS
 :

 हमने  जिस  प्रकार
 का

 भ्राइ्वासन  मांगा  था  वह  यह  था  कि  बाहर  कीਂ

 कार्यवाईयों  के  लिये  भारत  को  एक  प्रडडा ग्  न  बनाया  जाये
 ।

 लेकिन  अपने  विचारों  के  बारे  में  एक

 देना  तथा  कार्यवाहियों  के  लिए  एकਂ  प्र डूडा  बनाना  इस  बीच  were  रखना  कठिन  है  ।  इन

 मामलों  में  हम  काफीਂ  उदारता  से  काम  करते  हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्य

 महोदय
 :

 प्रश्न  काल  समाप्त  हो  गया
 |

 अल्प  सूचना  प्रदान  उत्तर

 माडल  संग्राम  कोयला  खान

 भ्रत्पसुचना  प्रदान  संख्या  श्री  काव  :
 क्या  श्रम

 कौर  रोजगार  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  कम्युनिस्ट  उच्च खल
 व्यक्तियों  अ्रनरूली  एलिमेंट्स  )

 ने
 माडल

 कोलोनी में  ्  पौर  १२  १९६१
 के  बीच  foragers  कोई  gary  की  |

 +मूल
 अंग्रेजी  में
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 क  we

 शी  तंगामणि :  इस  प्रश्न  के  दादों  का  में  विरोध  करता  हूं
 ।  व

 कम्युनिस्ट  उछल  व्यक्तियों

 अ्रनरूली  एली  पेंट्स  )  से  उनका  क्या  मतलब  है
 ?

 प्रौढ़  यह  प्रश्न  इस  ढंग  से  गृहीत  किया
 गया  है  ।

 महोदय  :  शान्ति  ।  मैं  उनकी  बात  भी  सुनूंगा  ।  मैंने  यह  सोचा
 कि

 ToT  RT

 )  दाऊद  इस  कारण  रह  सकता है  कि  वह  ऐसा  कोई  आक्षेप  नहीं  करते  कि  सभी

 कम्युनिस्ट  उच्छल  )  वह  कहत ह  कि  कुछ  कम्युनिस्ट ऐसे  हूं
 ।

 श्री  इन्द्रजीत
 गुप्त

 :  कुछ  उच्छड्लल  कांग्रेसी भीਂ  हैं  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  वह  दाऊद भी  जोड़  देते
 ।

 इसमें  कोई  आपत्ति  नहीं  हो  सकती  क्योंकि

 इसमें  सम्पूर्ण  ि  पार्टी  के  विरुद्ध  कोई  आक्षेप  नहीं  है
 ।  यही  उसका  झ्राश्य  था

 ।

 श्री  ही०  ता०  मुकर्जी
 :

 में  जानता  यह  सवाल  ७  छानबीन  से  होकर  गुजरा

 है  ।
 में  यह  भी  जानता  हूं  कि  जब  कभी  ऐसे  लोगों  के  बारे  में  जिन  पर  कानून  के  भ्रमर  मुकदमा  चलने

 वाला  कुछ  कहा  जाता  है  तो  )  विशेषण  लगाया  जाता  है
 ।

 याद  श्राप

 कम्युनिस्ट  ग्राकमणकारीਂ या  KX  X  XX  कहें तो  में  समझ  सकता हूं
 ।  लेकिन  aes

 के  बिना  इस  प्रकार  प्रदान  पूछना  )

 fart  त्यागी  :  प्रामीत्य  प्रशन  के  हेतु
 ।

 यह  शोभा  नहीं  देता  कि  वह  यह  कहें  कि

 xX  X  x  संसद्  में  इस  तरह  की  भाषा  का  प्रयोग  नहीं  किया  जाना  चाहिये  ।  मैं  इसका  विरोध  करता

 ह  ।  म॑ने  कम्युनिस्टों को  कभी  गाली  नहीं  दी  है  ।  यह  उचित  नहीं  वह  कहें  कि  Kx  KX

 श्री  to  सन्  पिट्टूल राव  :  यह  एक  अल्प  सुचना  प्रश्न  है
 |

 गश्रध्यक्ष  महोदय  :  प्रति  सुचना  प्रदान  सभी  दलों  के  स्वीकार  किये  जाते  हैं  ।  प्रश्न  के  खण्ड

 (१)  के  तरन्त  में  शब्द  जोड़  दिया  जायगा
 |

 श्री  do  ब०
 दिल  राव  :  श्राप

 सचिवालय
 को  ये  चीजें  प्रतीक  सावधानीਂ से  पढ़ने  की  सलाह

 ql
 ५

 fara  महोदय  :  में  हमेशा  उस  बारे  में  संधान  रहता  हूं
 ।  X  X  X  X  माननीय  सदस्य

 उत्तेजित  न  हों  ।  माननीय  सदस्यों
 को

 भ्र धि कार  है
 कि

 वे  मुझ  से  कहें  जसा
 इस  मामले  में  उन्होंने

 कहा  है  ।  एक  गाली  से  दूसरी  गाली  उचित  नहीं  हो  जाती  ।

 pat  ही०  Ato  मुकर्जी  :  इसमें कोई  गाली  गलौच का  नहीं  है  ।

 दाऊद  निकाल  सकते  मेरा  यह  कहना  कि  कथित  शब्द  जोड़  देने  से  बहुत  से  प्रनावश्यक

 संसदीय  दूर  हो  जायेंगी |

 prea  महोदय  :
 में  केवल

 यही  कहूंगा  कि  एक  गलती  से  दुसरी  गलती
 उ

 चत  नहीं  होती

 यदि  माननीय
 सदस्यों को

 )
 पर  श्रापात्त  हो  तो  मैंने  श्री  हो

 ०
 ना

 ०  मुकर्जी

 का  सुझाव  मंजूर  कर  लिया  है  कि  प्रीत  में  कथित  शब्द  जोड़  दया  जाय  क्योंकि  जबतक  कोई  बात

 सिद्ध  नहीं  हो  जाती  तब  तक  वह  केवल  कथित  है  |

 मैंने  वह  शब्द  जोड़  दिया
 लेकिन  केवल  इस

 x  X  श्रेय  के  आदेशानुसार  निकाल  दिया  गया  |

 अंग्रेजी  में
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 कारण  कि  किसी  माननीय  सदस्य  ने  प्रश्न  पूछा  है  कौर  वह  समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुजरा  है  कौर  उस

 पर  कुछ  गड़बड़  हुई
 इस

 तरह  के  शब्दों  के  प्रयोग  से  कोई  न्याय  नहीं  होगा  ।  xX  >/  Xx  X

 मेंने  प्रश्न
 के

 खण्ड  में  शब्द
 जोड़  दिया  है  ।  जब  तक  न्यायालय  में  अन्तिम  निर्णय  न  हो

 जाये
 तब  तक  माननीय  सदस्य  aes  का  ध्यान  से  प्रयोग  करें  ।  जब  तक  कोई  बात  सिद्ध  न

 डो  जाये  तब  तक  हम  केवल  समाचार  पत्रों  के  समाचारों  को  ही  सच  न  मान  लें  ।

 श्री  केशव  :
 में  इसे

 अब  फिर  पढ़ेंगे  ।

 कण  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कम्युनिस्ट  उच्च खल  व्यक्तियों  ने  ज  संग्राम  कॉलोनी  में  €  कौर  १२

 १९६१  के  बीच  दिनदहाड़े  कई  हत्याएं की  थीं  ;

 महोदय  :
 कम्युनिस्ट  उच्छ खल  व्यक्तियों  नेਂ  यह  अधिक  अच्छा  होता

 कोई  व्यक्ति  किसी  भी  पार्टी  का  क्यों  न  यदि  वह  हत्या  या  श्रसामाजिक  कार्य  करता  है  तो  वह

 उच्च
 खल  व्यक्ति है  ।  में  केवल  ae  कहूंगा  कि  सम्पूर्ण  पार्टी  को  लांछन  लगाने  के  क्योंकि

 यह  कहने  का
 अधिकार  किसी  को  नहीं  है

 फि
 सम्पूर्ण  पार्टी  बुरी  यह  कहा

 जा
 सकता  है

 कि
 कुछ  बुर

 आदमी  हो  सकते  हैं  ।  इसलिए  में  शब्द  जोड़ेगा  ।  इसके  बाद  माननीय  सदस्य  किसी  पार्टी

 के  सदस्यों  का  कोई  वर्णन  न  करने  का  प्रयत्न  करें  ।

 श्री  त०  qo  विद्ठुलराव :  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  ऐसे  प्रदान  करने  में  सावघानी  महीं

 बरती  गयी
 ।

 श्रिया  महोदय  :
 इस  प्रश्न  के  लिए  श्रीमती  देकर  मैंने  बिलकुल  ठीक

 किया  है  क्योंकि मैं

 यह  नहीं  चाहता
 कि

 कम्युनिस्ट  पार्टी  के  विरुद्ध  कोई  आक्षेप  किया  जाये
 ।  ।  वह  यह  कहना  चाहते  हैं

 कि  किसी  पार्टी  में  कुछ  उच्छ खल  हो  सकते  कुछ  लोगों  ने  इससे  फायदा  उठाया  |  खल

 कम्युनिस्ट  सदस्यਂ  went गलत  होगा  ।  हरेक  कम्युनिस्ट सदस्य  बुरा  नहीं  कुछ  लोग  बुरे  हो

 सकते  हैं  ।  ईश्वर  की  सृष्टि  में  कुछ  बुरे  लोग  भी  हैं  ।

 शमी  केशव  :  अरब  में  संबोधित  रूप  में  प्रश्न  को  पढ़ेंगे
 ।

 para  महोदय
 :

 जी  हां  ।

 श्री  केदार
 :

 कया  श्रम  और  रोजगार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपी
 करेंगे

 कि

 क्या  कुछ  कम्युनिस्ट  उच्छू खल
 व्यक्तियों  ने  माइन  संग्राम

 कोलोनी में  भ्र  १२  मार्च  के  बीच  दिनदहाड़े कोई  हत्याएं  की  जसा  कि  बताया  जाता है  ;

 क्या  वफादार  कमेंचारियों  ने  यह  बात  जान  ली  थी  कौर  एक  हफ्ते  पहले  ही  जानकारी

 पुलिस  को  दी  जा  चुकी  थी  aye  यदि  तो  यह  हत्या  रोकने  के  लिए  पुलिस  ने  कभी  भी  कोई कार्यवाही

 क्यों  नहीं  की  ;  कौर

 इस  बस्ती  क्षेत्र  में  सामान्य  स्थिति  पैदा  करने  के  लिए  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर

 रही हैं  ?

 fora  उपमंत्री  श्राबिव प्ली  बताया  जाता  है  कि  १०  १९६१  की

 शाम  माल  लादने  वाले  सरदार  के  |  व्यक्तियों ने  दूसरे  सरदार  के

 X  mere के  आदेशानुसार  निकाल  दिया  गया

 अंग्रेजी  में
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 कर्मचारियों  जब  वे  कर्मचारियों के  में  सो  रहे  भालों से  हमला  कर  दिया  जिससे  दो

 प्राप्ति  मर  गये  कौर  एक  सख्त  घायल  हो  गया  |

 ate  बताया  जाता  है  कि  यद्यपि  पहले  हड़ताल  न  करने  वालों  को  कुछ  धमकियां

 दी  गयी  थीं  फिर
 भी

 हत्या  की  घटना  एकाएक  हुई  बतायी  जाती  यह
 शान्ति

 कौर
 व्यवस्था

 का  विषय  होने  के  कारण  स्थानीय  पुलिस  जांच  पड़ताल  कर  रही  कुछ  लोग  गिरफ्तार  भी  किये  जा

 चुके हैं  ।  इस  घटना  के  बाद  माडनें  संग्राम  खानों में  पुलिस  धरना  फिर  aor  दिया

 गया है  ।

 fat  :  इस  बात  को  देखते  हुए  कि  हमारी  योजनायें  के  लिए  कोयले  का  उत्पादन

 महत्वपूर्ण  हैदर  इन  स्थानों  में  हरिजनों  की  बार  बार  घटनाएं  शान्ति  धौर  व्यवस्था
 को

 चुनौती

 या  केन्द्रीय  सरकार  उस  बस्ती  के  कर्मचारियों  में  सुरक्षा  की  भावना  जागृत  करने  के  लिए  सरकार कोई

 वैकल्पिक  उपाय  करने  के  बारे  में  सोच  रही  है
 ?

 fort  श्राबिव  चली  :  राज्य  सरकार  के  अधिकारी  वही  कर  रहे  हैं  ।

 श्री स०  it  बनर्जी  चूंकि  इस  कोयला  खान  में  कुछ  घटनाएं  हुई  हैं  श्री  भी  करीब

 ५००  लोग  बाहर  हैं  क्या  केन्द्रीय  सरकार  इस  कोयला  खान  की  कार्यप्रणाली  के  सम्बन्ध  में  कोई  निष्पक्ष

 लांच  करायेगी  मेर न भेद नद न

 महोदय  :  मझे  शंका  हैं  कि  माननीय  सदस्य  ने  जिस  बात  दे  विरुद्ध  शिकायत  की  हैं

 उससे  प्रिक  बड़ी  गलती  वे  कर  रहे  हैं  |

 tat स०
 मो ०  बनर्जी

 :  मैंने
 जो

 कुछ  कहा  है  कया  ag  गलत  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 किसी  मंत्री  के  विरुद्ध इस  प्रकार  का  भ्रारोप गलत  है  ।  यदि  Artie

 सदस्य  किसी
 मंत्री  से  सन्तुष्ट

 न  हों
 तो  उनसे  छुटकारा  पाने  के  कई  तरीके  हैं  लेकिन

 वे
 मंत्रियों  के

 विरुद्ध  इस  प्रकार  के  रोप  नहीं  लगा  सकते  ।  मैं  सदस्यों  या  मंत्रियों  के  विरुद्ध  ऐसे  आरोपों  के  लिए

 अपन मस त्ति  नहीं  दंगा  |

 श्री  केदार  कया  यह  सच  है
 कि

 बातचीत  हुई  थी

 श्रम  कौर  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  मुझे  इस  प्रश्न  का  उत्तर  देना

 मेरे  सहयोगी  ने  केवल  तथ्य  मात्र  दिये  उस  कोयला  खान  में  कई  महीनों  से  गड़बड़ी  थी  ।  मैं  स्वत

 वहां  गया  are  मैंने  दोनों  पार्टियों  के  बीच  समझौता  कराने  की  कोशिश  की  रोक  समझौता  हुआ  ।  जहां

 तक  उसके  औद्योगिक भाग  का  सम्बन्ध  वह  बिल्कुल अलग  चीज  है  ।

 fat स०
 पी०  बनर्ज

 :  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  सिरदारों  के  बीच  यह  लड़ाई  व्यक्तिगत

 थी  या  राजनीतिक ।  क्या  इस  अ्रल्पसुचना  प्रशन  का  उद्देश्य  राजनैतिक  है  या  वह  केवल  एक  लड़ाई  थी

 जिससे fat  शान्ति  are  व्यवस्था  को  ही  प्रश्न  था
 ?

 pat  नन्दा  :  इस  बात  को  देखते  हुए  किਂ  इस  प्रशन  में  कई  पेंच  थे  कौर  कई  बातें  ..]  में

 भी  ar  चुकी  हमने  यह  ज़रूरी समझा  कौर  अपने  मित्रों  के  प्रगति  यह  जिम्मेदारी समझी  कि  यह

 Slee  wearer
 मामला  स्पष्ट  किया  जाना  तही  ताकि

 सतर  ने  शती  रीतों  दरी

 जायें
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में

 hrs  पति  केबाद  शान  निकाल  दिया  गया  |
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 1  की  काशीनाथ  पांडे
 :

 कया  यह  सच  है  कि  ये  सरदार  अखिल  भारतीय  ट्रेंड  यू  नियन  कांग्रेस

 अर्थात  कम्युनिस्ट  पार्टी  से  सम्बद्ध  के  सदस्य  थे  ?  यदि  हां  तो  जब  राज्य  सरकार  दांडिक

 कर  रही  है
 तो

 कया  केन्द्रीय  सरकार  उन  लोगों  के  विरुद्ध  भी  भ्रनुशासन  के  भ्रमित  कोई

 कार्रवाई  करना  जरूरी  समझती  हैं  ?

 pat  नन्दा
 :

 यह  शायद  कहा  गया  हो  कि  कोई  सरदर  किसी  संघ  का  सदस्य है  ।  हम  यहां

 इस
 तरह  की

 कोई
 बात  नहीं  सिद्ध  फर  सकते

 प्रो
 फिर  वहां  भी  वफादारी  बदलती  रहती  है  ।

 pat  त्यागो  :  कया  यह  स्पष्ट  किया  जा  सकेगा  कि  का  अर्थ  सिक्ख  नहीं  ?

 meat  के  लिखित  उत्तार

 नारियल जटा  उद्योग

 श्री

 1१०८६.
 {

 श्री

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २५  १९६०  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  ४७०  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  नारियल  जटा  उद्योग  के  निर्माण-क्षेत्र  के  श्राधुनकीकरण  कौर

 करण  के  प्रश्न  पर  इस  बीच  विचार  कर  लिया  है  ;

 क्या  सरकार  द्वारा  इस  बार  में  कोई  योजना  बनायी  गयी  हैं  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;  कौर

 इस  योजना
 पर

 कुल  कितनी  लागत  art  का  भ्रनुमान  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :
 से  इस  समय  यह  मामला  a  नारियल

 जटा
 बोर्डे

 के  विचाराधीन  है  ।  उनकी  सिफारिशें  प्राप्त  होते  ही  सरकार  उनकी  शीघ्रता  से  जांच

 करेगी  ।

 साइबर  A  सोडा  फ्  का  कार  खाना

 १०६४.  श्री  दल  mat  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  २५  RE go  के

 अ्रतारांकित रत  संख्या  ४७१  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  साम्भर  में  सोडा  ऐश  का  एक  कारखाना  खोलने  की

 मंजूरी दे  दी  है  ;

 यदि  तो  इस  कारखाने  की  anita  उत्पादन-क्षमता  कितनी  होगी  ;  ak

 सोडा  ऐश  के  उत्पादन  की  प्रति  टन  लागत  क्या  है
 ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से  नहीं  प्रभी  तक  कोई  औपचारिक

 परियोजना प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।
 राजस्थान

 सरकार  ने
 एक

 ऐसी  परियोजना  तैयार  करने  की  इच्छा

 की  है  कौर  वह  प्रतीक्षित  71

 fy  aia  में
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 नई  दिल्‍ली  में  निमित  दुकानें

 S at  भा०  Fo  गायक याह

 कश  ०६६.
 थी

 क्या  श्रीवास  att  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार द्वारा  नई  दिल्‍ली  में  (१)  ईस्ट  (२)  वेस्ट  विनय  (३)

 किदवई  नगर  शौर  (४)  मोती  बाग  में  कितनी  दूकानें  बनवाई  गई  हैं  कौर  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका को

 हस्तांतरित  की  गयी  हैं  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  दुकानदार  ऐसे  हैं  जो  पिछले  कई  वर्षों  से  इन  को  चला

 रहे

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  ये  दुकानें  केवल  विस्थापित  व्यक्तियों  को  प्लाट  की  जाती  हैं

 शौर  पिछड़े  वर्गों  तथा  अ्रनुसुचित  जातियों  के  स्थानीय  लोगों  जो  अपने  चला  रहे

 अलाट नहीं  की  जातीं  ;  कौर

 क्या  सरकार  को  पता  है  कि  कुछ  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पास  ऐसी  एक  से  श्रमिक  दूकानें

 हैं  पौर वे  इन  दुकानों  को  अरन्य  व्यक्तियों  को  गंग  किराये  पर  चढ़ा  कर  धन  कमा रहे  हैं  ?

 श्रीवास  ake  संभरण  उपमंत्री  कु०

 ईस्ट  विनय  नगर  Xs

 वेस्ट  विनय  नगर

 किदवई  नगर  १००

 मोती  बाग  १  ८२

 हां  ।

 आवंटन  के  लिये  विस्थापित  व्यक्तियों  को  प्राथमिकता  दी  जाती  है  ।
 तथापि  यदि

 व्यक्तियों  की  अवस्यकता  पूरी  करने  के  बाद  दुकानें  उपलब्ध  तो  वहां  गैर-विस्थापित

 व्यक्तियों  को  बसाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।

 नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  को  सबलेटिंग  के  कुछ  मामलों  का  पता  चला  है  शौर  वह

 झावदयक  कार्यवाही  कर  रही  है  ।

 प्रेस

 1*  Qogc.  श्री
 इन्द्रजीत  गुप्त

 :  क्या  सूचना  झोंक  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  छपा  भरेंगे

 किः

 क्या  श्रमजीवी  पत्रकार  संधा  ने  मई  EKO  में  हुए  may  सम्मेलन  में  एक  संकल्प

 स्वीकार  किया  था  जिसमें  प्रेस  अपयोग  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  के  अनुसार  एक  प्रेस  परिषद  की

 स्थापना  के  बारे  में  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  सहमति  प्रकट  की  गयी  थी  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  प्रेस  परिषद  की  नियुक्ति  के  लिए  विधान  पेश  करने  के  लिए

 अब  तैयार  हैं  ;  शौर

 सरकार
 ने  इस  प्रश्न

 पर  चर्चा  कराने  के  लिए  समाचारपत्रो ंके  मालिकों  कौर

 श्रमजीवी  पत्रकारों
 एक  सम्मेलन  बुलाने  का

 निश्चय
 किया  है  ?

 —

 प्रंग्रेजी  में
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 कौर  प्रसारण  मंत्री  से  प्रेस  matt  द्वारा  सुझाये  गये

 तरीकों  पर  एक  प्रेस  परिषद  बनाने  के  बारे  में  भारतीय  पत्रकार  संघ  द्वारा  पारित  संकल्प  कें  बारे  में

 समाचार
 सरकार  ने  समाचारपत्रों में  देखे  जैसा २८  reg  के  प्रदान  संख्या २७८८  के

 उत्तर  में  बताया  गया  है  ,  सरकार  इस  मामले  पर
 ७  विचार  करेगी  यदि  इसको  यह  संतोष  हो  जाये

 कि  इसके  लिए  उचित  शुक्रवार  है  |

 पीतल का  सामान  बनाने  का  उद्योग

 TORS.  श्रीमती  मैमूना  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग  कि  :

 क्या  भारत  के  दस्तकारी  उद्योग  को  पिछले  कुछ  समय  से  जस्ते  ate  तांबे  की  कमी  का

 सामना
 करना  पड़  रहा  जिनकी

 आवश्यकता
 पीतल  का  सामान  बनाने  के  लिये  होती  है  ;

 यदि  तो  क्या इन
 चीजों  का  आयात एक  निर्यात  प्रोत्साहन योजना  कें  अन्तर्गत

 किया  जाता  ह  ate यदि  तो  यह  योजना  क्या  atk

 इस  समय  उद्योग  की  कितनी  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  है  ?

 उद्योग  मंत्री
 सुभाष  ATS):  से  .  सभा  पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता  है  |

 विवरण

 यह  बताया  गया  है  कि  पीतल  के  कलात्मक  ada  निर्मितियों  को  जस्ते  ग्रोवर  तांबे

 की  कमी  का  अनुभव  हो  रहा  है  ।

 निर्यात  प्रोत्साहन  योजना  के  अधीन  पीतल  के  कलात्मक  बर्तनों  के  लिये  कच्चे  माल  का

 आयात करने  दिया  जाता  है  ।  संक्षेप  में  योजना  में  निम्नलिखित  हद  तक  पीतल  ak  तांबे  के  कलात्मक

 बर्तनों  के  निर्यातकों  द्वारा  कच्चे  माल  का  रायात  करने  की  व्यवस्था  है

 (१)  कच्चा  तांबा  जस्ता
 यदि  निर्यात  किया  गया  सामान  तांबे  श्र

 जस्ते  का  होते  ३६'/,  प्रतिशत  (६०

 शत  तांबा  कौर  ४०  प्रतिशत  जस्ते  के

 पात  में  )

 (२)  टीम  पेपर  १  प्रतिशत |

 (3)  पालिस  का  सामान  ..  २३  प्रतिशत  ।

 भारतीय  हस्तशिल्प  विकास  निगम  लिमिटेड  को  भी  ऐसे  हस्तशिल्प  निर्यातकों  / निर्माताओं

 जो  निर्यात  प्रोत्साहन  यो  जना  के  म्रधीन  कच्चे  माल  के  रायात करने  के  पात्र  कच्चा  माल  देने  के  लिये

 तदर्थ  आधार पर  १०  लाख  रुपये  के  मूल्य  का  जस्ता  कौर  तांबा  आयात  करने
 की

 प्रनर्माः च्झ
 दी

 जाती  है  ।

 जहां  तद  सरकार  को  पता  कलात्मक  लग  के  पीतल  श्र  तांबे  के  बातें  न  उद्योग  की  कोई

 विद्वेष  क्षमता  नहीं  है  ।
 Te

 ५
 i  में
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 स्वीडन  को  इलायची  का  निर्यात

 ११००.  श्री  प्रयास
 :

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  से  रवीडन  को  इलायची  का  निर्यात  ges  से  लगातार  कम

 रहा

 स्वीडन  को  इलायची के  निर्यात
 में

 कमी  होने  के
 क्या  कारण  सनौर

 क्या  सरकार  निर्यात  में  हो  रही  कमी  को  कने  के  लिये  कोई  कदम
 उठा

 रही  है

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न
 नहीं  होते

 |

 पटसन  उद्योग  क  लिए  मजूरी  बोल  की  रिपोर्ट

 रामकृष्ण  गुप्त

 श्री  सुमन घोष  :
 )

 थ्री  पांगरकर
 |

 श्री  स०  Alo  बनर्जी  :

 |  श्री  तंगामणि

 श्री  त्रिदिव कुमार  चौधरी  : 1११०१.
 ह

 श्री  मुहम्मद  इलियास
 :

 श्री  श्ररदिन्द  घोषाल

 श्री  दि०  ला०  सकसेना

 |  श्री
 प्०  च०  बरुआ

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मन्त्री  २७  १९६०  के  तारांकित  भरत  सख्या  १७८  के  उत्तर

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पटसन  उद्योग  सम्बन्धी  मजूरी  बोर्डे  ने  अपनी  रिपोर्ट  पेदा  कर  दी  है  ;

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिशें  क्या
 भ्र ौर

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 aS
 parr  उपमंत्री  आबिद

 से  (7)  मजूरी  gis  ने  पटसन  मिलों  में  श्रमिकों

 को  भ्रन्तरिम  सहायता  देने  के  लिये  geet  सिफारिशें  १९६१  में  दी  थीं  are  सरकार  ने  उनको

 मान
 लिया  है  ।  अ्रन्तिम  प्रतिवेदन  प्रतीक्षित  है  ।

 परमाणु  बिजली  घरਂ

 1११०२.  श्री  प्र०  च०  बुरा  :  क्य  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  wa  अपने  परमाणु  बिजली  घर  स्वयं  बनाने  की  स्थिति  में  है  ;

 यदि  तो  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना की  अवधि  में  इस  का  के  लिये  कया  कार्यक्रम

 बनाया  गया  कौर

 _
 इसके  लिये  कितनी  धनराशि  का

 आवंटन
 किया  गया

 है

 !

 ee

 aaa  अंग्रेजी  में

 *Nuclear  Power  Station.
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 प्रधान  मंत्री  तथा  वेदेदिक-कार्य  मंत्री
 के

 सभा  सचिव  सादत  चली  at):  भारत

 बिना  किसी  वाह्म  सहायता  के  २५  मिलोवाट  fare  उत्पादन  के  कुछ  छोटे  परमाणु  विजली  घर  बना

 सकता है
 ।  १००  किलोवाट या  अधिक  की  अ्रधिष्ठापित क्षमता  वाले  बड़े  परमाणु  बिजली घर  तृतीय

 योजना-काल  में  उन  विदेशी  संगठनों  के  सहयोग  से  स्थापित  किये  जायेंगे  जिन्हें  इसका  अनुभव  है  ।

 तारापुर  में  स्थापित  किये  जाने  वाले  ३००  मिलोवाट  के  परमाणु  बिजली  घर  के  म्रतिरिक्त

 ट्राम्वे में झग_ शक्ति में  लग  शक्ति  संस्थान
 में  एक  २०  मिलोवाट  के  परमाणु  बिजली  घर  के  लिये  गघ्ययतत  जारी है

 जो  ईंधन  के  तौर  पर  प्राकृतिक  मोडरेटर  के  तौर  पर  हेवीवाटर  कूललैण्ट  के  तौर  पर
 झारगनिक  के  इस्तेमाल  पर  निर्भर  होगा  ।  ऐसे  केन्द्र  के  निर्माण  के  लिये  atta  ही  एक  परियोजना

 आरम्भ  की  जायेगी  ।  योजना  आयोग  ने  भी  दिल्ली  जाब-राजस्थान  क्षेत्र  में  एक  १५०  मिलोवाट

 का  परमाणु  बिजली  घर  बनाने  के  लिये  स्थान  ढूंढने  के  लिये  गण  शक्ति  विभाग  को  अधिकार  दे  दिया

 हैं  यद्यपि इस  बारे में  कभी  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।  इसके  हेवी  वाटर  area

 आर  ठंडे  प्राकृतिक  यूरेनियम  केन्द्र  झर  फास्ट  रीडर  एक्टर  केन्द्रों  के  बारे  में  अध्ययन  किया  जा

 रहा है  ।

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  तारापुर  में  प्रथम  अ्रणु  शक्ति  केन्द्र  स्थापित  करने
 पर  ५१  करोड़  रुपये  के  खर्चें  की  व्यवस्था है  |  विभाग  के  भ्रनुसन्धान कौर  विकास  कार्यक्रम  के  अधीन

 एक  नमूने के  मिलावट  के  बिजली  घर  घर  के  लिये  निधि  की  व्यवस्था  की  गयी है  ।  ea  परियों  aaa

 के  लिये  कोई  निधि  aor  नहीं  रखो  गयी  है  परन्तु  उनके  अन्तिम  प्रावस्था  पर  पर  पहुंचने  पर  निधि

 की  व्यवस्था  कर  दी  क्योंकि  यह  निर्णय  किया गया  है  कि  मरण  शक्ति  कार्यक्रम  एक  निरन्तर

 विकास  कार्यक्रम  हो  ।

 हथकरघे के  कपड़े  पर  छंट

 1*११०३.  थ्री
 चिन्तामणि  पाणिग्रहण  :  वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री

 यह
 बतान

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  हथकरघे  के  कपड़े  की  बिक्री  पर  दी  जाने  वाली  छट  की  दर
 भारत

 के

 संभा  राज्यों  में  एक-सी

 इस  समय  प्रत्येक राज्य  में  दी  जाने  वाली  छूट  की  दर  क्या
 है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  शर  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा

 जाता  है  ।

 विवरण

 हां  ।

 Gently cer oer oor (al  पर  छूट  कं  कप  दि  है  दवी  | समान  दरे ंहैं  जिसका  व्यौरा
 देना  भर  में  हथकरघे  के  कपड़े

 की

 fart  प्रकार  है

 १.  खुदरा  बिक्री  पर  छूट

 (१)  बुत  कर  सहकारी  समितियों  श्रौर/श्रथवा  राज्य  के  डि पुन्न ों  से  और

 wantst
 grad  सहकारी  समितियों  से  जो  केवल  बुनकर  IQ  क  ्  समितियों से  हथकरघे

 हाथ  के  बुने  कपड़े का का  कपड़ा  खरीदती  हैं  कौर  जहां तक
 कापर  के  व्यापार  का  सम्बन्ध  जो  केवल

 मूल  अंग्रेजी  में



 है  १८८३  (  )  लिखित  उत्तर  BARK

 व्यापार  करती  हैं  उनसे  दो  रुपयें  अथवा
 प्रति

 के  मूल्य  के  हथकरघे के
 कपड़े  की  वास्तविक  खुदरा

 पर  ४५  नये  पसे  प्रति  रुपया  छट  दी  जायेगी  ।

 विशेष  अतिरिकत  छट

 (२)  हथकरघे के  कपड़े  की  वास्तविक  खुदरा  बिक्री  पर  ae  में  कुल  १४५  दिनों  की  अवधि

 के  अर्थात  ore  दिन  तक  तो  वार्षिक  अ्रखिल  भारत  हथकरघा  सप्ताह  समारोह

 के  पर  दौर  सात  दिन  वो  जो  राज्य  सरकार  संघ  राज्य-क्षेत्र  वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मन्त्रालय  की  ga  ग्र तुम ति  पर  उचित  त्यौहारों  के  मौकों  पर  ५  नये

 पता  प्रति  पया  की  विशेष  ऑ्रतिरिक्त  छट  दी  जायेगी  |

 थोक  बिक्री  पर  gz

 (३)  बुन  कर  सहकारी  समितियों  द्वारा  हथकरघा  कपड़े  की  थोक  बिक्री  पर  ३  नया  पता

 प्रति  रुपया  की  विशेष  छट  दी  जायेगी  ।  इस  का  लिये  एक  ही  सौदे  में  एक  ही

 समय  एक  सौ  रुपये  या  उससे  अधिक  की  बिक्री  को  थोक  बिक्री  माना  जायेगा I

 राज्य  सरकारों  को  अधिकार  होगा  कि  वे  उनको  आवंटित  अधिकतम  war  के  भीतर

 छट  पर  व्यय  को  कम  करने  की  झ्रावइ्यकता  को  ध्यान  में  ca  कर  थोक  बिक्री  पर

 छट की  दया  न

 निर्वात  बिक्री  पर  कट

 (४)  बुनकर  सहकारी  समितियों  से  खरीदे  गये  हथकरघा  कपड़े  के  निर्यात  के  लिये

 बिक्री  पर  सहकारी  समितियों  को  भ्रमणा  राज्य  व्यापार  संगठनों

 सीधे  हथकरघा  कपड़ा  निर्यात  करने  वाली  सहकारी  समितियों  को  ४५  नया  सा

 प्रति  रुपया  छट  दी  जायेगी  ।

 अधिकतम  सीमा  से  अधि  छट  योजना  पर  व्यय  के  लिये  किसी  भी  ददा  में  केन्द्रीय  सहायता  नहीं

 दी
 जायेंगी

 |
 यदि  झ्रावश्यक  सभा  जाये

 तो
 उपरोक्त  संशोधन  छूट  योजनाओं  को  राज्य  सरकारें

 कपड़े  की
 कुछ  श्रेणियों

 की
 बिक्री  पर  प्रतिबन्ध  लगा

 प्री
 या  पूर्ण  रूप

 से
 या  झांकी  रूप  से  छुट  की

 दर
 में

 कमी  करके  इसको  विनियमित  कर  सकती  हैं  ताकि व्यय  सम्बन्धित  राज्य  के  लिये  निर्धारित  घिसता

 सीमा के  भीतर  हे  ।

 हिन्दुस्तान मशीन  लस  बंगलौर  में  खरादों  का  निर्माण

 220%  श्रीमती मे  मूना  सुल्तान  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा

 करने  कि

 क्या हिन्दुस्तान मशीन  लस  बंगलौर  ने  भारत  में  पहली  बार  नई  किस्म  की

 हाई  प्राडक्शन टरेट लेथ्स
 टरेट  मैथ्स  उत्पादन वाली  इरादों  )  का  नमूना  तेयार  किया  है  उनका

 निर्माण  किया  है

 यदि  तो  इस  कारखाने  में  इन  खरादों  के  उत्पादन  की  मौजूदा  क्षमता  कितनी
 कौर

 r)  देस  में  इन  खरादों  की  मौजूदा  मांग  लगभग  कितनी  कला

 +t  भरंग्रेजी  में

 109  AiLSD  घ्प्द घ्



 रे३€६  लिखित  उत्तर  २४  १९६१

 ७
 उद्योग  मंत्री  मनुभाई  हिन्दुस्तान  मदीन  टूल्स  में

 मदीना  औजार

 के  भारतीय  नमूने  को  प्रोत्साहन  दिया  गया  हाल  ही  में  एक  wien  उत्पादन  वाली  खराद  का

 परीक्षण किया  गया  है  ।

 नये  नमूने  की  उत्पादन  की  क्षमता  प्रतिवर्ष  ६०  नग  है  ।

 मांग
 का  २२५

 से
 २४०

 नग  तक  अनुमान  लगाया  जाता  है  ।

 हिन्दुस्तान  मशीन  cea  बंगलौर  के  कर्मचारियों  द्वारा  भूख

 श्री  स०  मो०

 श्री  चिन्तामणि  पाणिगय्रहो  :

 श्री  प्रभात कार

 श्री  इन्द्रजीत गुप्त

 1*११०५.  श्री  सम्पत

 श्री  ब्रज  राज  सिह  :

 श्री  जगदीश  अवस्थी  :

 श्री  तिम्मय्या

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  कया  यह  सच  है  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  फैक्टरी  जिसकी  मालिक  सरकार

 कर्मचारियों  की  संथा  ने  यह  निर्णय  किया  है  कि  यदि  कर्मचारियों  की  शेष  मांगें  aire  से  श्रमिक

 १  १६६१
 तक
 मंजूर

 न  की
 तो

 वे  भूख
 हड़ताल  आन्दोलन

 शुरू  कर  देंगे
 ;

 यदि  तो  वे  मांगें  क्या  हैं  ;

 क्या ये  मांगें  पिछले  दो  वर्षों  से  चली  ar  रही  हैं  ;

 सरकार  ने  श्रमिकों  के  इस  असन्तोष  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ;  शौर

 क्या  इस  मामले को  निपटाने के  लिये  बातचीत होने  की  कोई  संभावना है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  नहीं  ।

 से  set  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 फिजो  क  भाई  को  रिहाई

 श्री  प्र०  च०  बरुआ

 1११०६.  भ  श्री  श्रीधर

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किਂ

 (#)  क्या  नागा  विद्रोही  नेता  श्री  फिजो  के  भाई  श्री  केवी  ae  को  area  व्यक्तियों  के  साथ

 नजरबन्दी  से  रिहा  कर  गया  है  ;  ak

 यदि
 तो

 उस  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य  मंत्री
 के

 सभा-सचिव  जो०  ना०  :

 ने  f hl  be ae  ae faa  कर  दिया  था  |  कलकत्ता कौर
 «  फ़िज़ा  के  भाई  श्री  के  विसाले  की  बर्मा

 प्राधिकारियों

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 में  पहुंचने
 पर

 उन्हें  गिरफ्तार  किया  गया  कौर  पुलिस  जांच  के  लिये  कोहिमा
 ले

 जाया  गया
 |

 उन

 के  विरुद्ध  कोई  प्रथम  दृष्टया  मामला  दर्ज  नहीं  किया  गया  ।  उनको  शांति  रखने  के  श्राइवासन

 पर  २६-२-१९६१  को  रिहा  कर  दिया  गया  |

 राज्य  के  विरुद्ध  ध्वंसक  कार्यवाहियों  में  भाग  लेने  के  लिये  निवारक  निरोध  अधिनियम  के

 arte  गिरफ्तार  किये  गये  मेगोसैसो  सा विनो  प्रौढ़  एल० To  डाली  नामी को  १८  PEK

 को  हवालात  से  रिहा  कर  दिया  गया  स्थिति  में  सुधार  होने  से  इन  व्यक्तियों  को  ale  अ्रधिक  समय  तक

 हिरासत्त  में  रखना  ग्रावइ्य्क  नहीं  समझा  गया  ।

 दस्तकारी की  चीजों  का  निर्यात

 1११०७.  श्री  सेना  सुल्तान
 :  कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 कि

 कया  यह  बात  अनुभव  की  गई  है  कि  जापान  प्रौढ़  इटली  की  दस्तकारी
 की

 चीजों  के

 बढ़िया  पैकिंग  के  कारण  बहुत  सी  मंडियों  में  भारत  की  दस्तकारी  की  चीज़ों  की
 बिक्री

 समाप्त  होती  जा

 रही  है  ;  ak

 यदि  तो  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  नहों  ।

 तथापि  पैकिंग  के  तरीके  में  प्रशिक्षण  दस्तकारी  की  कुछ  वस्तुओं  की  पैकिंग  के

 लिये  टिशू  कागज
 का

 कर  के  निर्यात  के  लिये  भारतीय  दस्तकारी
 की

 वस् तुझ ों  के  पैकिंग  में

 सुधार  करने  के  लिये  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 मध्य  पुर्व  में  भारतीय  कपड़ा  बाजार

 1२२०७.  श्री  पांगरकर  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 कया  यह  सच  हैं  कि  भारत  मध्य  q  के  देशों  मैंने  कपड़े  के  TITS  खो  रहा  है  |

 यदि  तो  इसका  कया  कारण  है  ;  शौर

 निर्यात  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्रवाई  की  गई  है  या  की  जाने का  विचार है
 ?

 मंत्री  मनु भाई
 :

 हां  ।  मध्य  पुर्व  के  देशों में  मिलों के  बने

 सुती  कपड़े  का  निर्यात  घट  रहा  है  ।

 कारण  भिन्न  भिन्न  हैं  किन्तु  निर्यात  में  कमी  अधिकतर  उन  देशों  में  स्थानीय  उद्योग

 के  संरक्षण  के  हेतु  लिये  गये  प्रात  प्रतिबन्धों  तथा  निर्यात  करने  वाले  wea  देशों  के  साथ  भारी

 प्रतियोगिता के  कारण  है  ।

 विविध  निर्यात  प्रोत्साहन  योजनायें चल  रही  हैं  ।  सुती  कपड़ा  निर्यात  dade  परिषद्‌

 का  अरपना
 कार्यालय  बगदाद  में  जिस.का  क्षेत्राधिकार  मध्य पुर्व  के  सब  बाजारों हैं

 ।  यह  कार्यालय

 प्रत्येक  बाजार  को  भारतीय  सूती  कपड़े  के  निर्यात  को  बढ़ाने  के  लिये  समन् विकृत  प्रयत्न  करता  है

 मूल  अंग्रेजी  में
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 मंसुर  मे  खादी  का  उत्पादन

 1२२०८.  चलो  यांगरकर  :  नया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 १९५९-६०  वर्ष  में  मैसूर  राज्य  में  कितनी  खादी  तैयार  की  गई  ;

 R&qo  के
 अन्त

 तक
 उस

 राज्य  में  कितने  बुनकर  ate  कातने  वाले थे  ;  रोक

 इस  अवधि
 में

 तयार  की  गई  खादी  की  अनुमानित  लागत  क्या  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  १७.३५  लाख वंग  गज

 ४१,६००  कातने  वाले  अ्रौर  ५०००  बुनकर  |

 ३९,  १€  लाख  रुपये  |

 महाराष्ट्र  में  कुटीर  उद्योग

 1२२०९.  श्री  पांगरकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ER 0-g  में  तब  तक  कुटी र
 उद्योगों  के  विकास  के  लिये  महा  राष्ट्र को  कितनी  वित्तीय

 सहायता दी  गई  है  ;  कौर

 इस  अवधि  में  किन  किन  उद्योगों  का  विकास  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  स  भाई  :  १९६०-६१  में  प्रौद्योगिक  विकास  के  लिये

 विभिन्न  राज्यों  को  वित्तीय  प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  किये  गये

 वास्तविक  व्यय  के  आधार  पर  चालू  वित्तीय  वर्ष  की  समाप्ति  के  समीप  ही  मंजूर  की  जायगी  ।

 इन  उद्योगों  का  विकास  किया  गया  है  :

 (१)  खादी  रोक  ;

 (२)  प्राम  उद्योग

 (३)  छोटे  पैमाने के  उद्योग  बस्तियों  ;

 (४)  रेशम  कृमि  पालन  ;

 (x)  हथकरघा  ,;

 (६)  हस्तशिल्प  ;

 (७)  नारियल  जटा  |

 के  वक्ष  लगाना

 1२२१०.  श्रीं  हेम  राज
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 वर्ष  gEXE  श्र  १६६०  में  शहतूत  के  वृक्ष  लगाने  के  लिये  पंजाब
 सरकार

 को
 कितनी

 सहायता  ar  अनुदान  दिया  गया  है  ;  कौर

 इस  अवधि में  कोयो  )  को
 पालने  के  लिये  कितनी  सहायता

 या  अनुदान  दिया

 गया  है  ?

 टाटा

 मूल
 व  £

 में
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 उद्योग  सत्री
 मनु भाई

 :  वर्ष  PEXE-Fo  तथा  PEK O-F2  में  शहतूत  के

 वृक्षों  की  खेती  से  संबंधित  योजनाओं  के  लिये  ६४,६१०  रुपये  ATT  ६९,३१०  रुपये  के

 दानों  का  अनुमोदन  किया  गया  था  |

 कानों  के  उत्पादन  के  लिये  EKE-Fo  हराकर  PEKO-|Y  में  उमदा  २१,०४०  रुपये

 झर  १४,२२०  रुपये  के  अनुदानों  का  अनुमोदन  किया  गया  था  |

 पंजाब में  राल  उद्योग

 1२२११.  श्री  हेमराज  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  वर्ष

 2ENE  शर  Rego  में  पंजाब  में  राल  उद्योग  प्रारम्भ  करने  के  लिये  वहां  की  राज्य  सरकार  को

 कितनी  सहायता  या  अनुदान  दिया  गया  था  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  इस  काम  के  लिये  राज्य  सरकार
 को  इन  वर्षों  में

 कोई  अनुदान  या  सहायता  नहीं  दी  गई  |

 सीमेंट  का  निर्माण

 1२२१२.  श्री  गतिरुद्ध  सिह  :  sai  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  as  बताने  वाला  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  EKO  को  कितने  कारखाने  सीमेंट  का  निर्माण  कर  रहे  थे  ;

 १९६०  वर्ष  में  देश  में  कितना  सीमेंट  बनाया  गया  ;  ak

 घरेलू  उद्योग  के  लिये  सीमेंट  की  श्रौसत  वार्षिक  आवश्यकता  कितने  टन  की  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  ३३  सीमेंट  कारखाने

 Rego  में  9G vo  लाख  मीट्रिक  टन  सीमेंट  |

 EGO  के  लिये  सीमेंट  की  घरेलू  उपयोग के  लिये  कुल  मांग  EX. Ro  लाख  मीट्रिक

 टन  थी  ।

 काफी का  उत्पादन

 1२२१३.  श्री  दी०  चं०  शर्मा  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  ने  काफी  के  नये  बाग  लगाने  या  इसको  प्रोत्साहन  देने
 के  हेतु  काफी  उत्पादन

 को  बढ़ाने  की  कोई  योजना  बनाई  है  ;

 क्या  काफी  बोर्ड  ने  कोई  योजना  अथवा  प्रस्ताव  पेदा  किया  है  ;  रोक

 इस  की  रूपरेखा  क्या  है  ?

 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  चन्द्र  )  :  से  जी  हां  ।  काफी  बोर्डे  की

 ऋण  योजना  PENS  से  चल  रही  हैं  ।  तीसरी  योजना  अवधि  के  दौरान  नये  क्षेत्रों  में  काफी  के  बाग

 लगाने  को  योजनायें  विचाराधीन  हैं  ।  प्रस्तावित  लक्ष्य  ५०,०००  एकड़  भ्र  अनुमानित  लागत

 G2  करोड़  रुपये  हैं  ।  योजना  योग  ने  इस  काम  के  लिये  ५  करोड़  रुपये  का  विकास ऋण  का

 aa  अंग्रेजी  में
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 आवंटन  अस्थायी  रूप  से  मान  लिया  है
 ।

 ऋण
 योजना  का  ब्यौरा  काफी  बोर्ड  तथा  सम्बद्ध  राज्य

 सरकारों  के  परामर्श  से  तैयार  किया  जायगा  |

 दिल्‍ली  में  श्रौद्योगिक  बस्तियां

 १२२१४.  श्री  दी०
 चे  फार्मा  :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  की  विभिन्न  प्रौद्योगिक  बस्तियों  में  नराज  तक  कितनी  प्रगति  हुई  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 दिल्‍ली  की  विभक्त  औद्योगिक  बस्तियों  में  हुईं  राज  तक  की  प्रगति

 १.  औद्योगिक  बस्ती  खोखला

 पहले  प्रक्रम  में  बनाये  गये  ३४५  दोनों में  से  २  में  अल्प  उद्योग  सेवा  संस्था  तथा  अखिल  भारतीय

 दस्तकारी  बोझ  हैं  ।  अन्य  ३३  शेडों  में  छो  उद्योगपति  हैं  जो  उत्पादन  आरम्भ  कर  चुके  दूसरे
 प्रक्रम में

 में
 ४०  ts  बनाने  का  विचार  इन  में  ३२  शेडों  की  जून  १६६१  तक  तैयार  है  जाने  की

 आश्या
 गौर दोष  ८

 शेड
 जो

 भारत  सेवक  समाज  द्वारा  बनाये  जा  रहे  eRe  तक

 तैयार  होने  की  ara  है  ।

 २.  प्रौद्योगिक  बस्ती  बादली

 लगभग  ४  एकड़  भूमि  का  अधिग्रहण  किया  जा  चुका  है  कौर  कब्ज  केन्द्रीय  लोक  निर्माण

 विभाग  को  दे  दिया  गया  है  ।  एक  तलब  प्रयोगात्मक  नल  कप  संगठन  द्वारा  लगाया  गया  है  तथा

 जल  का  नमूना  सामुदायिक  परियोजना  कसर
 )  दिल्ली द्वारा  लिया  गया  है  ।  नमूने  का

 प  क्षण  करवाया  जाने  वाला  है  ।  परिणाम  मालूम  होने  पर  वास्तविक  निर्माण  कार्य  आरम्भ

 किया  जाएगा  |

 मिरथल  में  कागज  का  कारखाना

 FR
 १५.  श्री  दी०  do  फार्मा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  दर्पा  करेंगे

 e

 सिविल  जिला  गुरदासपुर  पंजाब  में  जहां  माल  मिलता  एक  कागज

 का  कारखाना  लगाने  का  प्रस्ताव  केन्द्रीय  सरकार  के  विचाराधीन है  ;

 क्या
 वन  प्र नू संघ  संस्था  ने  इस  बारे  में  जांच  कर  ली

 है  ;  कौर

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 मंत्री  सुभाष
 :  प्रति  दिन  १००  टन  Maat  कागज  बनाने

 की  एक  जना  को  हाल  ही  में  कांगड़ा  जिले  में  लाइसेंस  दिया  गया  है  |

 wie  अनुसंधान  संस्था  ने  इस  क्षेत्र  समेत  देश  भर  में  कागज  उद्योग  के  लिये

 सल्यूलोसिक  कच्चे  माल  की  उपलब्धिता  का  सामान्य  अध्ययन  किया  है  पौर  उसका  यह  विचार

 है  कि  सिल्वर  फर  का  झब्बा  गी  कागज  के  लिये  तथा  कोनीफरों  के  मिश्रण  का  ब्लीचड  कौर

 ब्लीचड  क्रॉफ्ट  पेपर  दोनों  के  लिये  प्रयोग  किया  जा  सकता  है  |

 wit  में
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 लुधियाना  में  स्कूटर  फैक्टरी

 1२२१६.  श्री  दी०  चं०  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  लुधियाना  में  एक  स्कूटर  फैक्टरी  के  लिये  एक  लाइसेंस

 दिया है  ;  कौर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  फैक्टरी  में  जो  स्कूटर  बनाये  जाने  का  विचार  है  उस  पर

 Xo  रुपय  लागत  ्राएगी श्रौर वे एक गलन प्रौर  वे  एक  गलन  पेट्रोल में  २२४५  मील चल  सकेंगे  ?

 उद्योग  मंत्री  मनुसाई
 :  are  एक  जापानी  फर्म  के  सहयोग

 से  ५०  सी  सी/७८  सी  सी  स्कूटर  बनाने के  लिये  लुधियाना की  एक  फर्म  का  प्रस्ताव  प्रयोगात्मक  श्राकार

 पर  स्वीकार  किया  गया है  ।  प्रस्ताव में  प्रति  स्कूटर  १५०  रुपये
 तक

 संघटक  पुर्जों  के  आयात  का

 विचार है  ।  आशा  है  कि  स्कूटर  एक  गैलन  पेट्रोल  में  १८०  मील  की  यात्ना  दे  सकेगा
 ।

 नेफा  का  विद्यालयों  संघ

 1२२१७. श्री  रामेश्वर  टाटिया  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  नेफा  के  सुवांसि  ग  डिवीज़न  में  ‘orf  माइनिंग  स्टूडेंट्स  यूनियन

 विदेशियों  के  प्रभाव  में  झरा  गया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  इस  संघ  ने  प्रशासन  सम्बन्धी  मामलों  में  हस्तक्षेप  करने  FT

 प्रयत्न  किया  है  ;  जार

 यदि  तो  इस  प्रभाव  को  दबाने  के  लि  क्या  उपाय  किये
 गये  हैं

 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक-किये  मंत्री  जवाहरलाल  शादी  माइनिंग

 स्ट  नट्स  यूनियन  दा  मुख्यालय  पासी  सियांग  फ्रंटियर  नेफ़ा  में  है  ।  इसके  कुछ  सदस्य

 सु वां खिरी  फ्रंटियर  डिवीज़न  समेत  wea  डिवीजनों  के  ख़ादिम  जातीय  विद्यार्थियों  का  समर्थन  प्राप्त

 करने  का  प्रयत्न  कर  रहे हैं  |  हाल  ही  यह  संघ  नव  निर्मित  पूर्वी  सीमान्त  पैंतीस  युवक  सामाजिक

 शौर  सांस्कृतिक  संव  से  सम्बद्ध  gar  जिसका  मुख्यालय  शिलांग  में  जिसका  नेता  श्रीराम  के  पैंतीस

 क्षेत्रों  के  विद्यार्थियों  में  से  है  ।

 संघ ने  सीधे  तौर पर  प्रशासन  सम्बन्धी  मामलों में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  है  |

 तथापि  संघ  द्वारा  आयोजित  विभिन्न  बैठकों  इसके  सदस्यों  ने  प्रशासन  सम्बन्धी  मामलों  के  सम्बन्ध

 में
 संकल्प  पास  किये  हैं  ak  अपने  मत  व्यक्त  किये  हैं  ।

 नेफ़ा  प्रशासन  ने  इस  संघ  को  कोई  औपचारिक  मान्यता  नहीं दी  है  ।  नेफ़ा के  विद्या  थी

 युवकों  को  अपने  गुरुजनों  ग्रोवर  भ्रध्यापकों  के  पर्यवेक्षण  के  अधीन  स्वस्थ  सांस्कृतिक  एवं  पाठ्यक्रम

 अतिरिकत  कार्यवाहियों  में  भाग  लेने  के  लिये  प्रोत्साहित किया  जा  रहा है

 हैदराबाद  नई  दिल्लो

 भक्त  दर्शन

 २२१८६.  श्री  नवल  प्रभाकर

 af
 राम  कृष्ण  गुप्त

 क्या  श्रीवास कौर  संभरण  मंत्री  ८  <a:  के  अता  रांकित  प्रदान  संख्या  RXRz ३

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किन  दिल्‍ली  स्थित  हैदराबाद  हाउस  को  खरीदने
 ह  ee  नन

 ye  अंग्रेज़ी  में

 tAdi  Mising  Students’  Union.
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 के  बारे  में  ares  प्रदेश  की  सरकार  के  साथ  जो  बातचीत  चल  रही  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 श्रावास  तथा  संभरण  मंत्री  Fo  चल  इस  विषय  पर  well  तक  ग्रान्ट्स

 प्रदेश  की  सरकार  के  साथ  बातचीत  चल  रही  है  ।

 भारत  कौर  पाकिस्तान  के  वीसा  बी सा नियम

 श्री  रामकृष्ण  गुप्त

 श्री  दी०  चे  फार्मा  :

 1२२१९. <  श्री  इन्द्रजीत  लाल  मल्होत्रा :

 श्री  बहादुर सिंह  :

 श्री  नेक  राम  नेगी :

 क्या  प्रधान  मंत्री  २२  ReRO
 के

 तारांकित  प्रदान  संख्या  ३६१  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  कौर  पाकिस्तान  के  बीच  वीसा  नियमों  में  नरमी  करने  के  मामले

 में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक
 कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  कोई  अधिक  प्रगति  नहीं

 हुई  क्योंकि  पाकिस्तान  सरकार  कोई  नर्मी  करने  के  विरुद्ध  दिखाई  देती  हाल  ही  में  हमा रे  पाकिस्तान

 स्थित  कार्यकारी  उच्च  आयुक्त  ने  पाकिस्तान  सरकार  का  ध्यान  हाल  ही  में  उनके  द्वारा  लगाये  गये

 प्रबन्धों  की  are  दिलाया  है  जिनके  द्वारा  किसी  पाकिस्तानी  के  लिये  वर्ष  में  एक  बार  से  अधिक

 कराना  सामान्यतया  श्रेय भव  बना  दिया  गया  है  ।  उन्होंने  उनको  बताया  है  कि  यह  भारत-पाकिस्तान

 पारपत्र  एवं  वीसा  योजना  के  प्रतिकूल  है  ।

 खानों  में  रक्षा
 क

 उपाय

 श्री  रामकृष्ण गुप्त
 "२९३०.

 oa  जीत  सिह  सरहदी  :

 कया  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्री  १४  १९६०  के
 तारांकित  प्रदान  संख्या  €

 के
 उत्तर

 के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  शिक्षा  कौर  प्रचार  के  द्वारा  खानों  में  सुरक्षा  की  वृद्धि  के  लिये  उपायों  के  बारे  में

 खानों  के  कौर  संघों  शादी  के  विचार  जान  लिये  गये  हैं  ;  aK

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 fare  शौर
 रोजगार

 तथा  योजना
 उपमंत्री  ल०

 ato  कौर  खान

 कार्यकर्ताश्रों  कौर  खानों  के  मे
 नजरों  के  संघों  से  पूछा  गया  था  जिनमें  से

 केवल  तीन
 संघों

 ने  अपने  विचार  प्रकट  किये  हैं  ।  इन  में  से  दो  संघों  ने  सुरक्षा  शिक्षा  ale  प्रचार  सम्बन्धी  समिति

 को  सिफारिशों  से  सहमति  व्यक्त  की  तीसरे  ने  सुझाव  दिया  है  कि  समिति  द्वारा  प्रस्तावित

 राष्ट्रीय  खान  सुरक्षा  मुख्य  खान  निरीक्षक  के  नियंत्रणाधीन  न  हो  या  उसका  एक  भाग

 नहों  ।
 a

 मूल  अग्रज it  में
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 पंजाब  में  निष्क्रांत  कृषि  भूमि

 1२२२१.  श्री  रामकृष्ण गुप्त  :  क्या  पुनर्वास तथा  अल्प  संख्यक
 कार्य  मंत्री  १४

 PERO  के  झ +  तारांकित  प्रश्न  संख्या  २४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे

 किः

 क्या  सरकार  ने  में  बची  हुई  सांस्कृतिक  शौर  धार्मिक  संस्थानों  जिन्होंने

 अभी  कार्य  करना  आरम्भ  नहीं  किया  निष्क्रिय  कृषि  भूमि  का  आवंटन  करने
 का  विचार  कर

 लिया है  ;  झर

 यदि
 तो  इस  वारे

 में  क्या  कार्रवाई
 की

 गई  है
 ?

 पुनर्वास  उपमंत्री  go  ato  :  कौर  कुल  VOR  संस्थानों  में  से

 केवल  १४  पंस्थाश्रों  के  मामले  पंजाब  सरकार  द्वारा  विचार  faa  जाने  के  निलम्बित  हैं  ।

 CUE  मामलों  के  बारे  जिनका  विचार  फिया  जा  चुका  ५०  मामलों  में  यह  पाया  गया

 कि  उन  संस्थानों  ने  भारत  में  काम  करना  आरम्भ  किया  है  ।

 तृतीय  पंचवर्षीय  योजना

 २२२२.  श्री  म०  ला०  क्या  योजना  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तृतीय  प  वर्षीय  योजना  कीਂ  प्रस्तावित  लागत  में  afar  रूप  से  कितनी  कौर  लागत

 बढ़ाने  का  निश्चय  किया  गया  है  कयों  ;

 जबकि  राज्यों  ने  अपनीਂ  योजनाओं  में  लगाई  जाने  वाली  पूंजी  में  ३१४५  करोड़ की  वृद्धि

 कर  ay  तो  किन  मदों  में  कमी  की  जा  रही  है  ;

 किन  मदों  के  अंतगर्त  राज्यों  द्वारा  मांगी  गई  धन  राशियां  स्वीकृत  की  जा  रहीਂ हैं  पौर

 कितनी-कितनी  ;

 क्या  भारत  सरकार  के  विभिन्न  मंत्रालयों  ate  विभागों  एवं  उनके  अरन्य  एककों  से  भी

 धन  राशि  बढ़ाने  की  मांग  ;

 यदि  तो  क्या  योजना  भक्तियोग ने  इन  पर  विचार  किया  कौर

 केन्द्र  द्वारा  सूत्रपात  कीਂ  गई  कितनी  ate  कौनसी  योजनाएं  हैं  जो  राज्यों  के  हवाले  कर  दी

 गई  हैं  कौर  इनके  लिये  कितनी  प्रीतम  धनराशि  मंजूर  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  था
 ?

 श्रम  शर  रोजगार  तथा  योजना  उपमंत्री  ल०  ato  :  से  तीसरीਂ

 योजना  में  सेवा  जनिक  क्षेत्र  में  कुल  पूंजी-विनियोग  का  अनुमान  अरब  ७५००  करोड़ रुपये  है  जबकि

 योजना  के  प्रारूप  में  यह  ७२५०  करोड़  रुपये  दिखाया  गया  था  ।  यह  साधनों  के  संशोधित  अनुमान

 के  अनुरूप  है  ।  राज्यों  की  योजनाओं  में  २००  करोड़  रुपये  प्रौढ़  केन्द्रीय  मंत्रालयों  की  योजनायें  में

 ५०  करोड़ रुपये  की  वृद्धि  हुई  है
 ।

 तीसरीਂ  योजना  के  पू  जी-विनियोग  तथा  साधनों  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय

 विकास  परिषद्‌  द्वारा  स्वीकृत  प्रस्ताव  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  परिशिष्ट

 छह  अनुबन्ध  गया  १]

 राज्यों  की  योजनाश्रों  में  विनियोग  की  राशि  को  विकास  के  विभिन्न  मदों  श्र  स्कीमों  पर  किस

 प्रकार  बांटा  गया  है  इसकी  जानकारी  भेजने  के  लिये  योजना  झ्रायोग  राज्य  सरकारों  को  लिख  चुका  है
 ।

 केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच  विकास  के  विभिन्न  मदों  के  भ्रनुसार  पूंजी-विनियोग  का  जो  वितरण

 होगा  उसका  अन्तिम चित्र  तीसरी  योजना  की  रिपोर्ट  में  मिलेगा  ।  यह  रिपोर्ट  तैयार  हो  रही  है  ।

 मिल  wast  में
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 दीवार  घड़ियों  का  निर्माण

 1२२२३.  श्री  पांगरकर  :  व्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  क्या  भारत  में  बड़ी  दीवार  घड़ियों  के  निर्माण  के  लिये  कोई  फैक्टरी  लगाई  गई

 यदि  तो  कहां  कौर  उसकी  क्षमता  कितनी  है
 ?

 मंत्री  wae  शौर  बड़े  पैमाने  के  क्षेत्र  में  फी  दीवार

 -afsat tat cat z बना  रही  हैं
 ।  इन  में  से  तीन  फर्म  बम्बई  एक  कलकत्ता  में  कौर  एक  मौलवी  में  है  ।  उनकी

 वार्षिक  उत्पादन  क्षमता  ६६०००  है  ।

 इसके  अ्रतिरिक्त  बहुत  से  छोटे  पैमाने  के  कारखाने  भी  दीवार  घड़ियां  बना  रहे  हैं  ।  उन  के  स्थान

 atc  क्षमता  सम्बन्धी  सुचना  उपलब्ध  नहीं  है  |

 तांबा  कौर  पीतल  का  आवंटन

 1२२२४.  श्री  पांगरकर :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 REXE—TOo  शआर  १९६०-६१  के  वर्षों  में  अब  तक  राजकीय  व्यापार  निगम  ने  विभिन्न  राज्यों को

 तांबे  और  पीतल  का  जो  शभ्रावंटन  किया  है  उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 मंत्री  सुभाष  :  पीतल  के  वितरण  पर  नियन्त्रण  नहीं  ।  तांबे  का  वितरण

 राज्यवार  पर  नहीं  किन्तु  फैक्टरियों  की  संख्या  के  अ्रनुसार  वास्तविक  उपभोक्ता  आधार  पर

 किया  जाता  है  ।  राजकीय  व्यापार  निकाय  केवल  धातु  का  आयात  करता  है  are  वितरण  राज्यों

 के  उद्योग  निदेशकों  की  सिफारिशों  के  भ्राता  पर  अलौह  धातु  नियन्त्रक  द्वारा  किया  जाता  है  ।

 पहले  कार्य  तथा  उपभोग  के  पर  व्यक्तिगत  इकाइयों  को  आवंटन  किया  जाता  यदि

 माननीय  सदस्य  किसी  विशिष्ट  इकाई  को  तांबे  के  भ्रावंटन  के  ग्रां कड़े  जानना  चाहते  हैं  तो  उसे

 बताने  में  मुझे  प्रसन्नता  होगी  |

 द्ह्ली  को  उद्योग  बस्ती

 २२२५.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मन्त्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्ली  हरिजन  कल्याण  ब्रोड  ने  सर्वसम्मति
 से

 यह  प्रस्ताव  स्वीकार

 किया है  कि  दिल्‍ली  में  एक  चले  उद्योग बस्ती  का
 निर्माण

 किया
 शौर

 यदि  तो  इस  विषय  में  दिल्‍ली  प्रशासन  ने  क्या  कदम  उठाये  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  जी  नही ं।

 wet  ही  tal  उठता  |

 भारत  कौर  तिब्बत  के  बीच  व्यापार  मार्ग

 1२२२६.  श्रीमती  इला  पाल चौथ री  :  क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  का  ध्यान  हाल  के  इन  समाचारणीय
 प्रतिवेदनों

 की  प्रो दिलाया

 गया  है  कि  तिब्बती  व्यापारियों  ने  गोरखपुर  जिला  कीਂ  सीमा  पर  पश्चिम  नेपाल

 सीमा  क्षेत्र  गौर  नौटानवा
 के

 रास्ते  तिव्बत  से  भारत
 तक  का

 एक  नया  व्यापार  मागं  ढूंढ  निकाला
 है  ;

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  तो  वास्तविक  तथ्य  क्या  है  ;

 इस  सच  ऋतु  में  अब  तक  इस  नये  मार्ग  से  कितने  तिब्बती  लोग  भारत  जाये

 जौ  व्यापारिक  सौदे  किये  गये  हैं  उनका  ब्योरा  क्या  है
 ?

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक
 मंत्री  जवाहरलाल

 :  से  नेपाल

 otc  तिब्बत  के  बीच  बहुत  से  परम्परागत  मागं  हैं  किन्तु  इन  मार्गों  पर  भारत  सरकार  का  नियन्त्रण  नहीं

 नेपाल  कौर  भारत  के  बीच  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  माल  लाने  ले  जाने  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।

 पंजाब  में  ग्राम  परियोजना  योजना

 1२२२७.  श्री  जीत सिह  सरहदी  :  क्या  श्रावास
 कौर

 संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की

 ~

 \
 (

 /

 ग्राम  परियोजना योजना  के
 अंतगर्त  REqo-  oo ९९ प  7  faa  पंजाब

 को  कुल

 कितनी  राशि  आवंटित  की  गई  है  ?

 क्या  सरकार  ने  समूची  राशि  पंजाब  को  दे  दीਂ  है  ;

 wa  तक  कितनी  प्रगति की  गई  है
 ?

 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  अनिल  कु०  चंदा )  १९६०-६१

 के  लिये  पंजाब  सरकार  को  २४.  ८५  लाख  रुपये  की  राशि  राज्य  ग्राम  विभाग  के

 लिये  अनुदान  के  रूप  में
 ०  ३५  लाख  रुपये

 की
 राशि  शामिल  आवंटित की  गई  थी  ।

 हां  |

 पंजाब  सरकार  से  प्राप्त  समाचारों  के  अनुसार  दूसरी  योजना  अवधि  के  लये  उनको

 श्रावंटित  २००  गांवों  में  से  सभी  चुन  लिये  गये  हैं
 ।  अक्तूबर  2ENU  में  योजना  के  आरम्भ  होते से

 लकर  राज्य  सरकार  ३४.३०  लाख  रुपये  के  प्राचीन  में  से  ३२  .  १७  लाख  रुपये  की  राशि  ले  लीਂ

 ३१  8&eo TH AMT तक  लाभ  उठाने  वालों
 को

 लगभग  १७.५  लाख  रुपये  के  ऋण  मंजूर

 किये  गये  जिसमें से  लगभग  ७.१५  लाख  रुपये  की  राशि  उनको  वास्तव  में  दे  दीਂ  गई  है  ।

 ऐंड्रू  नई  दिल्‍ली  में  क्वाटर

 1२२२८.  श्री  राम  गरीब  :  कया  श्वास  कके  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 .

 क्या  यह  सच  है  कि  गण्ड  गंज  नई  दिल्‍ली  में  बहुत  से  क्वार्टर  अभीਂ  हाल  हीਂ  में  चौथी

 श्रेणी  के  कमेंचारियों  को  प्लाट  किये  गये  हैं  उन  के  सामने  की  भूमि  समतल  नहीं  की  गई  तथा

 उनके  सामने  जो  मिट्टी  पड़ा  दुआ  वह  हटाया  नहीं  गया  है  ;

 क्या  लाट  किये  जाने  से  पहले  बिजली  नहीं  लगाई  गई

 क्या  उनके  wat  घिर  नहीं  हैं  पौर  पानी  निकलने  का  कोई  उचित  wat  नहीं  है  ;

 क्या  भूमिगत  नाली  जल
 पाइप  नहीं  डाला  गया  श्र

 (&)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कारवाई की  गई  है  ?

 श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री
 क०  ao

 :  नहीं  ।

 भरंग्रेजीਂ  में
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 चौरी  से  बचने  के  उन  हन क्वाटर  के  प्लाट  किये  जाने  से  पूर्व  बिजली  फिटिंग  नहीं  की

 गई  थीਂ
 ।

 कब्जा  मिलते  ही  बिजली  लगा  दी  गई  है  ।

 से  इन  क्वार्टरों के  फेर  पूरे  खाने  बनाने  के  विरोध में  श्र  खुलीਂ  बाल कोनी

 में  पानी  निकलने  की  नालियां  हैं  ।  रहने के  कमरे से  निकालने  के  उस  कमरे  के  द्वार  की
 सिल

 में  से  एक  सुराख  निकालने  का  विचार  है  ।  दूसरी  मंजिल  की  बालकोनियों  का  वर्ष  जल  पाइप

 भूमि
 पर

 पानी  गिराता
 जहां  से  स्टोन  जल  नाली  तक  कोई  भूमिगत  मेल  नहीं  किया  गया  है  ।

 वर्षा  जल  पाइपों  से  स्टोन  जल  नालियों  तक  खुले  आंगन  के  साथ  साथ  पानी  ले  जाने  वाली  सौसर  नालियों

 की  व्यवस्था करने  का  विचार  है  ।

 माधोपुर  में  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारी

 1२२२.  तंगदिली  :  क्या  श्रावास  और  संभरण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  HUT

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  Peuy  में  माधोपुर  जिले  कौर  उसके  डिवीजनों  तथा  सब-डिवीजनों  में

 काम  करने  वाले  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्मचारियों  प्रतिकरात्मक  भत्ता  मंजूर  किया  गया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  भत्ता  इन  डिवीजनों  कौर  सब-डिवीजनों  के

 भारित  कर्मचारियों को  १६६०  से  भूगतान  किया
 गया  है  ;  ौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 श्रीवास  और  संभरण  मंत्री  क०  च०  :  माधोपुर  सकील  उसके

 डिवीजनों  ate  सब-डिवीजनों  में  काम  करने  वाले  नियामत  कर्मचारियों  को  श्रेणी  के

 चारियों को  छोड़  १  १९५४  से  प्रतीकात्मक भत्ता  मंजूर  किया  गया  था  |

 ate  (7)  कर्म भारित  कर्मचारियों  को  भत्ता  मंजूर  करने  वाला  ११

 REGO  को  जारी  किया  गया  था
 ।

 सामान्य  प्रक्रिया  के  अनुसार  यह  प्राचीन  जारीਂ  होने  की  तिथि से

 ही  लागू  था
 |

 परन्तु  बाद  में  उसमें  प  रिवर्स  न  विशेष  मामले  के  तौर  १  LENE

 से  लागू  किया  गया
 |

 पासीघाट  विमान  क्षेत्र  पर  कन्ट्रोल  लोक  निर्माण  विभाग  के  कमंभारित  seat

 1२९३०  श्री  तंगदिली :  क्या  श्रावास प्रौढ़  संभरण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  पासीघाट  विंमान  क्षेत्र  में  नियुक्त  कामना  रित

 कर्मचारियों को  प्रतिकरात्मक  भत्ता  १९६०  से  मंजूर  किया  गया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  पासीघाट तथा  नेफा  के  अन्य  विमान  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले

 सैनिक  उड्डयन  कौर  भ्रन्तरिक्ष  विज्ञान  विभागों  के  कर्मचारियों  को  प्रतीकात्मक  भत्ता  PeuyX

 से  भुगतान  किया  जा  रहा

 यदि  तो  इस  भेद-भाव  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 आवास  सम्भरण  मन्त्री  क०  प्र  :  पासीघाट विंमान  क्षेत्र

 2EYE  से  मंजूर  कया  गया  था
 |

 ‘fae  अंग्रेजी  मे
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 पासीघाट  ate  नेफा  के  अन्य  विंमान  क्षेत्रों  में  काम  करने  वाले  भ्र सैनिक  उड्ड्यन  तथा

 अन्तरिक्ष  विभागों  के  कम  चोरियों  को  प्रतिकरात्मक  भत्ते  का  भुगतान  २५  जनवरी  geuy

 से
 किया  जा  रहा  है

 |

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कर्म  भारित  करें  चारियों  को  प्रतिक  रात्मक
 भत्ते

 की  मंजूरी

 का  ६  १९६०  को  जारी  किया  गया  था
 ।

 सरकार  की  सामान्य  प्रक्रिया  के  भ्रनुसार  रादेश

 जारी  होने  की  तारीख  से  लागू  परन्तु  बाद  में  रादेश  में  इस  प्रकार  सपरिवतंन  किया  गया  कि

 १  gexe A ATTA से  लागू  हो  ।

 दिल्‍ली में भू-सम्पत्ति में  भू-सम्पत्ति

 _  श्री  दी०  चं०  शर्मा
 FRR,

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  श्रीवास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  (१)  पंजाब  सरकार  अरर  (२)  पंजाब  के  राजाओं  की  कितनी  भू सम्पत्ति

 है  ;  तौर

 इस  सम्पत्ति  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  किस  प्रकार  काम  में  लाया  जाता  है  wie  मालिकों

 को  बदले  में  क्या  दिया  जाता है  ?

 कौर  संभरण  मंत्री  क०  Ao  सुचना  उस  सम्पत्ति  तक  सीमित

 है  जो  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  पट्टें  पर  ली  गई  है  ।

 (१)  कपुरथला  हाउस  श्र  जीन्द  हाउस  ।

 (2)  फरीदकोट  पटाउदी  हाउस  कौर  नाभा  प्लाट  |

 उपयोग सम्पत्ति  भुगत्तान  किया  जाने  भाड़ा

 थै  दफ्तर के  रूप  में  ८,६८८  रुपये  प्रति  ag  ।

 जीन्द  हाउस  ,  चीनी  दूतावास  को  अ्रावंटिते  ६,०००  रुपये  प्रति  वर्ष  ।

 फरीदकोट  हाउस  शक  दफ्तर के  रूप  में  ३१,८०६  रुपये  €६  नये  पैसे

 प्रति  वर्ष  ।

 पटौदी  हाउस  मुख्य  भवन  होस्टल  के  रूप  में  प्रौढ़  १०,८४८ रुपये  प्रति  वर्ष

 हटमेंट्स

 स्थान के  रूप  में  ।

 नाभा  प्लाट  च
 निवास-स्थान

 के  रूप  में  (¥R  १,३८७
 रुपये  प्रति  वर्ष  ।

 हटमट्स
 )

 ।

 रेस  के  घोड़े

 1२२३२.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे

 किः

 क्या  टर्फ  क्लबों  ने  भारत  सरकार  >  रय र  ९  के  नस्ली  घोड़ों  कौर  घोड़ियों  केਂ  आयात

 के  लिये  फिर  से  पहुंच  की  है
 ;  श्र

 न

 अंग्रेजी  में
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 २४  १९६१

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री
 श्रीमान

 ।

 मामला  विचाराधीन  हैं  ।

 भारतीय  उद्योग

 २२३३  श्री  विभूति  क्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXE-FL  में  भारत  सरकार  ने  उन  भारतीय  उद्योगों  के  संवर्धन  के  लिये  क्या  कदम

 उठाये  जिन  का  व्यापार  विदेशों  में  बढ़  रहा  है  ;  कौर

 उस
 के  परिणामस्वरूप कहां  तक  सफलता  मिली  हैं  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई
 तथा

 एक  विवरण साथ  में  नत्थी

 परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  २]

 दिल्‍ली  के  उच्चतर  माध्यमिक  स्कूलों  में  टेलीविजन  सेट

 श्री  प्रकादावीर  शास्त्री  :

 २२३४.
 श्री  विभूति मिश्र  :

 कण  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 दिल्‍ली  के  उच्चतर  माध्यमिक  विघालयों  म  श्री  तक  कितने  दूरदर्शन

 लगाये जा  चुकें
 कौर

 क्या  इस  वर्ष  कुछ  att  भी  दूरदर्शन  यंत्र  we  विद्यालयों  में  लगाने  का  विचार

 ०  ७  ॥  ठाँव  णी  तारा ह  किए  ध  दि  क  दे  है  दि  है  amiss  माध्यमिक सुचना  कौर  प्रसारण मंत्रो  :  (&)

 विद्यालयों में  ४  ५  दूरदर्शन  लगाये  जा  चुके  हैं
 ।  इस  के  भ्र त्ति रिक्त  ७.  विद्यालयों  ने

 अपने  सेट  प्राप्त  कर  लिये  हैं  ।

 हां  ।  शिक्षा-सम्बन्ध  टेलीविज़न  योजना  १९६१  में  आरम्भ  हो  जायेगी  ॥

 भूटान को  सड़क

 २९३४५.  श्री  श्रासर  :
 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  करेंगे  कि

 :

 जलपाईगुड़ी से  पारो  की  सड़क  के  निर्माण में  अब
 तक  क्या  प्रगति हुई  है  ;

 वह कब  तक  हो  जाएगी ;

 क्या  यह  सच  है  कि  सड़क  के  निर्माण  को  कार्य  प्रोग्राम  से  पिछड़  रहा  है  ;  कौर

 (4)
 यदि

 तो  इस  के  क्या

 मून  अंग्रेजी  में



 ३  १८८३  ३४०९

 गिरदान  मंत्री  तथा  वेवेशिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल  :  सड़क  Yo  मील  तक

 बन  चुकी है  ।

 वर्ष  के  अन्त  के  पूर्वे
 ।

 श्र  नहीं  ।

 काम  दिलाई  दफ्तरों  में  पंजीबद्ध  व्यक्ति

 1२९३६.  श्री  प्र०  &.  क्या  श्रम  शौर  रोजगार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 काम  दिलाई  दफ्तरों  में  (  १)  (  २)  प्रवीण  श्रमिक  atte  (  ३)  प्रवीण  श्रमिक

 के  कार्य  के  लिये  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रत्येक  वर्ष  में  कितने  व्यक्ति  पंजीबद्ध  हुए  थे  ;  और

 प्रत्येक  वर्ष  में  प्रत्येक  श्रेणी  में  कितने  व्यक्तियों  को  नौकरी  मिली  ?

 श्रम  उपमंत्री  राशिद
 :

 प्रत्येक  वर्ष  के  अन्त  में  चालू  रजिस्टर  में  पंजीबद्ध

 व्यक्तियों की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  ।  में  पंजीबद्ध  व्यक्तियों  के  व्यवसाय-वार  प्रांगण

 उपलब्ध  नहीं  :

 वर्ष/प्रवधि  के  अन्त  में  चालू  रजिस्टर  में  ast  प्राणियों  की
 संख्या

 rs a  ee  विििटारीीीलटनााााा
 वर्ष

 क्लर्की  प्रवीण  ate  aT ToT  अप्रवीण
 —_——

 २  े  v

 PEXR-NY  2,0  &,0 83  reer  ८८,५६४

 PeYO-US  RAG, 2 Ko  19  2,19  219  VOI

 PEKG-NE  ok  RRs  EE,  2X0  RFR,  acs

 PEXE-Fo  .  3,80,  86K  9,  84,0 %9
 अप्रैल से  दिसम्बर  ६०  तक  दे  ०,६७४  g, 4 R9R¥  9,58,

 -  घि  में  नौकरी  में  रखे  गये  व्यक्तियों  की  संख्या

 वर्ष  प्रविधि
 सिए  पीटा  सफल लिए

 क्लर्क ी
 प्रवीण  शर  अ्रघंप्रवीण

 morta  ह ——

 रे  ्

 PEYG-YY  ३७,६७३  VB ESR रे  ८१,४९१

 QEYY-¥S  SY YE’  VV EV  G8,

 VENG-YE  २६८  20,405  €७,०२९

 PEYE-Ko  २१,७९२  ३  १,४८६  SLE, EVE

 atta  से  दिसम्बर  ६०  R&,  Ree  ८९,४०२

 अंग्रेजी  में



 दे  १०
 लिखित  उत्तर  २४  १९६१

 भारतीय माना  संस्था

 .
 1२२३७.  श्री To  चं०

 कया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  दक्षिण  तथा  qd  एशिया  के  लिये  प्रविधिक  सहयोग  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत

 . भारतीय  मानक  संस्था  द्वारा  एक  ब्रिटिश  इस्पात  विशेषज्ञ  की  सेवायें  प्राप्त  की  गई  हैं
 यदि  at,  तो  किन  दातों  पर  ;  atk

 विशेषज्ञ  का  नाम  क्या  है  ?

 वाणिज्य तथा  उद्योग  उपमंत्री
 सतीश

 :  से  दक्षिण  तथा

 पूर्वे  एशिया  में  प्राविधिक  सहयोग  के  लिये  कोलम्बो  योजना  परिषद  के  माध्यम  से  ब्रिटिश  इस्पात
 विशेषज्ञ श्री  एस  ०  बैरेकलो की  सेवायें  €  महीने के  लिये  प्राप्त की  गई  हैं  ।  उन  के  सम्बन्ध  में  वही  सेवा
 aa  लागू  होती  हैं  जो  कोलम्बो  योजना  केਂ  अन्य  विशेषज्ञों  के  लिये  हैं  ।

 रानी  एलिजाबेथ  की  भारत  यात्रा  की  रंगीन  फिल्स

 1२२३८.  श्री  श्वरविन्द  घोषाल
 :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि :

 क्या  रानी  एलिजाबेथ  की  भारत  यात्रा  की  कोई  रंगीन  फिल्म  बनाई  गई  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितना  व्यय  किया  गया  है  ?

 सुचना  तौर  प्रसारण  मंत्री  श्रीमान  |

 व्यय  का  ब्यौरा  प्रभी  तैयार  नहीं  किय  गया  है  ।

 कपड़ा  मिलें

 1२९३९.  श्री  तंगामणि  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  कपड़ा  मिलों
 को  २५,०००  तकुवों  अथवा  Yoo  करघों के  ग्रामीण  दृष्टि से

 लाभकारी  एकक  बनाने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  वर्ष  १९६१-६२  में  ऐसे  कितने  एकक  हो  जायेंगे  ;  शौर

 विभिन्न  मिलों  को  चालू  ad  शौर  वर्ष  १९६१-६२  के  लिये  तकुओं  के  संभरण  के  सम्बन्ध

 में  राज्यवार  ami  स्थिति  है  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  :  श्रीमान  ।

 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  वर्ष  १९६१-६२  कौ  सम्मिलित  कर  तकुवों

 और  करघों  के  graves  विचाराधीन हैं  ।  जहां तक  वर्ष  का
 सम्बन्ध  तकुवों  श्र

 करघों
 के

 लाइसेंसों  की  संख्या  नीचे  दी  गई  है  :

 व  व

 राज्य  १-४-६०  से  प्राचीन  लाइसेंस  दिये  गये  THAT

 शौर  करघों  की  संख्या
 a  $<

 तकुए

 अमराराम  RV, Yoo

 दिल्ली  निर्वात  संवर्धन  योजना

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३  १८८३  लिखित  उत्तर  रे ११

 राज्य  I—Y¥—-Ko  से  लाइसेंस  दिये  गये

 तकुवों  कौर  करघों  की  संख्या

 ~

 तकुए  करा

 के  श्रन्तगंत  ८६

 लित  करघे

 गुजरात  संवर्धन  योजना

 के  भ्रन्तगंत  ७३१  करघे

 झोर
 ५२८  स्वचालित

 V¥,coo0

 १,  2,005  निर्वाचन  संवर्धन  योजना

 के  थ भअ्रन्तगत  १९२

 स्वचालित  करघे

 मध्य  प्रदेश  १७,५०६  निर्यात  dada  योजना

 के श्रन्तगंत  ३८०  करघे

 झर
 १४०  स्वचालित

 महाराष्ट्र  RE, KOR रे
 निर्यात  संवर्धन  योजना

 के  भ्रन्तगंत  2 v¥o

 स्वचालित  करघे

 मसूर  १३,०००  निर्यात  data  योजना

 के  श्रन्तगंत  १४४

 स्वचालित  करघे

 e  २४  करघे
 दे  4,3  ६

 YS, ¥Re  १,३१५  करघे

 उत्तर  प्रदेश  e  R20, Yoo  निर्यात  dade  योजना

 के  अन्तर्गत  २८८

 स्वचालित  करघे

 पश्चिम  बंगाल  AL,  ७६  १२९  करघे

 डा०  सेलिना  कौर  eit  नामो  की  नजरबन्दी

 1२२४०.  श्री  ले०  wet  सिंह  :
 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  एन०  एच०  zo ०  ए०  के  डा०  सै विनो  कौर  श्री  डैली  पिछले

 तीन  वर्षों  से  निवारक  निरोध  अधिनियम  के  भ्रन्तगत  श्रीराम  जेल  में  बन्द  हैं ;  कौर

 यदि  तो  क्या  उन  के  es

 re  कालिया
 कोई  नये  कारण  बताये

 ह गये  हैं
 ?

 faa  dist  में

 10o9(Ai



 ३४१२  लिखित  उत्तर  २४  १९६१

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कायें मंत्री  जवाहरलाल  (®)  कौर  नागालैंड

 के  कोहिमा  जिले  के  श्री  मैगोसीसो  सेवियों  को  श्रीराम  सार्वजनिक  शांति  १९५३  के  द्ग श्रन्तगत

 राज्य
 के  विरुद्ध  उच्छेद  क्रियायों  में  भाग  लेने  के  कारण  १९४६  में  बन्दी  किया गया  था

 सामान्य  क्षमा
 की

 घोषणा  किये  जाने  तथा  उनके  यह  श्रीनिवासन देने  पर  कि  वह  ऐसी  उच्छेद

 क्रियायों में  भाग  नहीं
 लेंगे  उन्हें  १९४७  में  रिहा  किया  गया  था  ।  उन्हें  १४

 ZENE  को
 निवारक  निरोध  अधिनियम  के  श्री  एल०  ए०  डेली  नामो  सहित  बग्घी  कर

 लिया  गया  जिस  का  कारण  राज्य  के
 विरुद्ध  हिंसात्मक  कार्यों  में  लगे  हुए  विद्रोहियों  की

 सहायता के  लिये  शस्त्र  तथा  धन  प्राप्त  करने  के  षडयन्त्र  में  भाग  लेना  था  |

 सर्वश्री  सै  विनो  प्रौढ़  डेली  नामों  को  १९६०  में  श्रग्रेततर  wate  के  लिये  निरोध

 किया  गया  क्योंकि  उन  की  उपस्थिति  से  नागाओं  को  अपने  हिंसात्मक  कार्य  जारी  रखने  की

 प्रेरणा  मिलने  कौर  शांति  तथा  व्यवस्था  भंग  होने  के  अतिरिक्त  नागा  समस्या  के  शांतिपूर्ण  हल

 पर
 प्रतिकूल  प्रभाव

 पड़ने  की  संभावना  थी  ।-

 स्थिति सुधर  जाने  से  इन
 दोनों  व्यवसायों के  निरोध  श्रादेश  १८  १९६१ से  रद्द

 कर  दिये  गये  हैं  ate  उन्हें  रिहा  कर  दिया  गया  है
 ।

 ज  oe

 e .
 1२२४१.  थ्री  ले०  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिम  बंगाल  में  सरकार की  सहभागिता  से  एक  उर्वरक  संयंत्र

 चलाने  के  लिये  निर्मित  किये  जाने  वाले  समवाय  में  एक  अमरीकी  साथ-संघ के  ४५१  प्रतिश्त  भ्रंश

 होगे ;  प्रौर

 क्या  वह  योजना  तीसरी  पंच  वर्षीय  योजना  की  सामान्य  रूपरेखा  के  श्रन्त्गत  है
 ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश  )  झ्र  उबे  रनों  के  उत्पादन

 के  लिये  दुर्गापुर  में  एक  कारखाने  की  स्थापना  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना में  सम्मिलित  है
 ।  ऐसी

 परियोजना में  वित्तीय  सहभागिता  के  लिये  पर्चम  बंगाल  सरकार  ae  अमरीकी  सोथो  के  संघ  के

 बीच  बातचीत चल  रही  है  ।  इन  चर्चा  के  परिणामस्वरूप  जो  योजना  तैयार  होगी  उस
 पर

 भारत

 सरकार  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  शौर  तब  इस  बात  की  छानबीन की  जायेगी  कि  क्या  विदेशी

 सहयोगियों  को  बहुमत
 प्रदा

 देना  श्रावस्ती  अथवा  उचित  है
 ।

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  सहकारी  समितियां

 1२२४२.  श्री
 दी०

 चे  धर्मा  :
 क्या

 श्रीवास  शौर
 संभरण  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे कि  :

 (¥)  क्या  दिल्‍ली  में  श्रीवास की  समस्या हल
 करने

 के
 लिये  सरकारी  क्रमंचारियों  के  लिये

 हाल  में  निर्मित  सहकारी  समितियों  को  अपने  सदस्यों  के  लिये  क्रयावक्रय के  पर  मकान

 बनाने  के  लिये  कोई  धनराशि  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  कौर

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 sash  में
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 श्रीवास  ate  संभरण  उपमंत्री  afer go
 :

 श्रीवास  ak

 संभरण  मंत्रालय में  केवल  दिल्ली  के  सरकारी  रियों  की  सहकारी  समितियों को  धन  देने  था

 कोई  भी  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  परन्तु  सरकारी  रियों  की  सहकारी  समितियां  wea

 सहकारी  समितियों  की  तरह  प्रदेश  प्राय  वर्ग  श्रीवास  योजना  कौर  मध्य  वर्ग  श्रीवास  योजना  के

 अन्तर्गत  देय  ऋण  सुविधायें  प्राप्त  कर  सकती  हैं
 ।

 सरकारी  कमेंचारी  अपनी  व्यक्तिगत  हैसियत  में  भी

 के  निर्माण  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  श्रीराम  घन  की  मंजूरी  का  विनियमन

 करने  वाले  के  भ्रन्तगंत  मकान  बनाने  के  लिये  ऋण  प्राप्त कर  सकते  हैं  ।

 मद्रास  राज्य  में  कताई  मिलें

 1२२४३.  श्री  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 कि

 (#)  मद्रास  राज्य  में  इस  समय  सहकारी  क्षेत्र  में  कितने  हमारे  हैं  कौर  प्रतिमाह
 कितने

 ae  की  आवश्यकता होती  है  ;

 मद्रास  राज्य  में  कितनी  कताई  मिलें  उनमें  कित्तने  तकुए  हैं  are  प्रतिमाह  कितना  सूत

 दिया  जाता  है

 क्या  तीसरी  योजना  श्रवंधि  में  ge  at  श्रावश्यकतताश्रों  का  निर्धारण  किया  गया  है  ;

 यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  कया हैं  ;

 क्या  मद्रास  सरकार  ने  तीसरी  योजना  safe  में  सहकारी  क्षेत्र  में  नई  किताब  मिलें  चालू

 करने  की  मांगी  है  ;  ौर

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  कया है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :
 मद्रास  राज्य  में  सहकारी  क्षेत्र  में  २,०  ,&&o

 हथकरघे  हैं  श्र  प्रतिमा  ४००  पौंड  की  ७,२४०  गांठों  की  झ्रावश्यकतता  पड़ती  है  ।

 मद्रास  राज्य  में  ५२,०००  तकुवों  की  चार  सहयोगी  कताई  मिलों  को  लाइसेंस  दिये  गये

 हैं  ।  उनकी  सुती  सूत  बनाने  की  क्षमता  का  अनुमान  प्रतिमाह
 Yoo

 पौंड  की  ३०००  गांठों का  है  ।  इनमें

 से  ysg  गांठें  प्रतिमाह  की  क्षमता  वाली  एक  मिल में  उत्पादन  चालू हो  गया  है  |

 शर  तीसरी  योजना  safer
 के  लिये  की  श्रावइ्यकता  को  अनुमान  RR, Xoo

 लाख  पौंड  लगाया  गया  हैं  ।

 ate  मद्रास  सरकार
 ने  सहकारी  क्षेत्र  में

 चार
 या  पांच  नई  कत्ताई

 मिलें  खोलने

 के  लिये  पर्याप्त  क्षमता  के  aren  की  प्रार्थना  की  है  ।

 काश्मीरी  डोगरी  भाषाओं  में  प्र लेख चित्र

 1२२४४. शेख  मुहम्मद  अकबर
 :

 क्या  सुचना  कौर  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 उनके  मंत्रालय  ने  में
 तक

 काश्मीरी  प्रौढ़  डोगरी  भाषाओं  में  कुल  कितने  प्रलेखचित्र

 तैयार  किये  हैं  ?

 प्रसारण  मंत्री
 :  PEK O—KQ  में  काश्मीरी प्रौढ़  डोगरी  में  कोई

 भी  प्रलेख  चित्र  नहीं  बनाया गया है  ।  अरब  जम्मू  तथा  काश्मीर  में  प्रदान  के  लिये  साधारण  उर्दू  में

 ee चलचित्र  बनाये  जा  रहे  हैं
 ।

 faa  अंग्रेजी  में
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 मणिपुर  में  अनुसूचित  जातियों  के  लिये  निधियां

 1२२४५.  थ्री  to  wat  सिह  :
 क्या  योजना  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  मनीपुर  में  अनुसूचित  जातियों  के  कारण के  लिये  स्थानी य  weer

 द्वारा  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  ६  .  sg  लाख  रुपये की  orf  का  निधियों  के  रूप  में  श्रावण्टन

 का  प्रस्ताव  किया  गया हैं  ;

 क्या  योजना  आयोग  ने  इस  राशि  की  मंजूरी  दे  दी  है  ;  भ्र

 क्या  मनीपुर  के  ्रनुसुचित्त  जाति  मंत्रणा  बोर्डे  ने  समस्त  राशि  के  श्रावण्टन  तथा  उसमें
 कमी न  करने  की  सिफारिश की  है  ?

 श्रम  कौर  योजना  उपमंत्री  ल०  ना०  :
 मणिपुर  प्रशासन ने  अनुसूचित

 जातियों के  कल्याण  के  लिये  &. ¥Y  लाख  रुपये  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 शर  (a).  मामला  विचाराधीन  है  ।

 दिल्‍ली  के  पुराने  राजेन्द्र  नगर  में  क्यों

 1२२४६.  it  लग  कया  पुनर्वास  तथा  श्रल्पसंख्यक-कार्य  मंत्री मह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  फि

 (@)  क्या  यह  सच  है  कि  पुराने  राजेन्द्र  नगर  में ८६  वर्ग  गज  क्षेत्र  के  जिनमें

 चौका  तथा  चारदीवारी भी  दो  दो  विस्थापित  व्यवितयों  परिवार  के  कार  का  विचार  न  करते

 दिये  गये  हैं  ;

 क्या  एक  विस्थापित  व्यक्ति  को  उस  बस्ती  में  एक  १००  वर्ग  गज  का  प्लाट  श्रावित

 किया  गया  है  ;  ate

 क्या  पुराने  राजेन्द्र  नगर  के  क्वाटर  एक  एक  परिवार  को  दिये  जाने  के  लिये  avfize

 केय  गये  थे  ?

 wert
 पुनर्वास  उपमंत्री  go  बहु  :  (®)  श्रीमान ।

 HOGI  a  अलाटमेंट  कमेटी

 द्वारा  १५  क्वार्टर  मूल  एलाटियों  द्वारा  सब-लेट  किये  जाने  के  कारण  ।

 हां  ।

 हां  ।

 फलों  कौर  साग-सब्जियों का  निर्यात

 1२२४७.  श्री  जीत सिह  सरहदी  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  किः

 भारतीय  निर्मित  खाद्य  वस्तुओं
 जैसे

 कि
 फलों

 ah  साग
 सब्जियों  के

 पड़े  पैमाने  पर  निर्यात  at  संभावनायें  की  जांच  के  लिये  ENE  में
 जिस

 मण्डल  ने  पश्चिमी  श्रफ़ीका  और  कुछ  अन्य  पश्चिमी  देशों  का  दौरा  किया  उसकी

 प्रमुख  सिफारिशें  क्या  हूं  ;
 कौर

 उनके  सम्बन्ध  में
 सरकार

 की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 fia  wast  में
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 तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  चन्द्र
 :  श्र

 एक
 विवरण

 संतान  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ३]

 दिल्‍ली  में  सिनेमा-घर

 २२४८.  श्री  नवल  प्रभाकर  :  क्या  सुचना  कौर  प्रसारण मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 किः

 दिल्‍ली  प्रशासन
 की  शोर

 से
 दिल्‍ली  में

 गत  पांच
 वर्षों

 में
 कितने  सिनेमा-घरों  को

 लाइसेंस  दिये  गये  ;

 क्या  उक्त  रवि
 में  तत्संबंधी  नियम  बदले  गये

 +
 हैं  ;  और

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  है
 ?

 सुचना  शौर  प्रसारण मंत्री

 ae  हां  ।  समय-समय  पर  जनता  की  सुरक्षा  शौर  सुविधा  की

 खातिर  नियमों  में  संशोधन  किये  गये  हैं  ।

 केन्द्रीय लोक  निर्माण  विभाग  के  डिवीजनों  vite  सालों  का  पुनर्गठन

 1२२४४.  ott  तंगामणि  :
 कया  श्रीवास  ate

 संभरण  मंत्री  यह  बताने
 की  कृपा

 करेंगे कि  :

 क्या  यहं  सच  है  कि  केन्द्रीय  लोक  विभाग  के  नये  जोतों  के  निर्माण

 के  परिणामस्वरूप  वर्तमान  डिवीजनों  तथा  anal  का  पुनर्गठन  किया
 गया  है  ;

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उसके  परिणामस्वरूप  पदोन्नति  तथा  get  के  श्रीमोहन

 के  लिये  कमंभारित  कर्मचारियों  की  में  गड़बड़  पैदा हो  गयी है

 यदि  तो  वीं  क्या  कार्यवाही  की
 जा  रही  है  जिससे  वरिष्ठता  में  गड़बड़

 पैदा  न

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्रावास  श्र  संभरण  मंत्री  (sit Go क०  च०  :  (=)  हाँ  ।

 संभव  है  कि  इससे  ey  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  पर  macs

 a  डिवीजनों  ate  सालों  के  पुनर्गठन  के  परिणामस्वरूप  एक

 कमंभारित  कर्मचारियों  को  एक  यूनिट  से  दूसरे  यूनिट  में  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  |

 उन  कर्मचारियों  की  वरिष्ठता  की  यहां  तक  रक्षा  की  गयी  है  कि  नये  यूनिटों  में  वरिष्ठता

 का  हिसाब  लगाते  समय  उनकी  गत  सेवाओं  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।  परन्तु  फिर  भी

 हो  सकता  है  कि  नये  यूनिटों  में  वरिष्ठता  की  वहू स्थिति  नहों  जो  कि  उनके

 at
 यूनिटों  में  होती  ।

 झ्र  प्रेमी  में
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 हैदराबाद  में  केन्द्रीय  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  सन्या

 1२२५०.  श्री  रामी
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या
 वारी

 प्रदेश  सरकार का  हैदराबाद  में  केन्द्रीय  हथकरघा  बुनकर  सहकारी

 सन्या  की  भ्रंश  पूंजी  में  अंशदान  देने  का  विचार

 क्या  राज्य  सरकार  ने  केन्द्रीय  सहायता  की  प्राप्ति  के  सम्बन्ध  में  इस  बारे  में

 कोई  योजना  भेजी

 योजना का  व्योरा  क्या

 इस  सम्बन्ध  में  केन्द्र द्वारा  क्या  कारवाही  की  गयी है  ?

 उद्योग  उपमंत्री  मनु भाई
 :

 हां  ।

 शर  हथकरघा  उद्योग  को  दी  जाने  वाली  सहायता  के  स्वीकृत  रूप  के

 राज्य  सरकारें  हथकरघा  बुनकर  सहकारी  समितियों  की  war  पूंजी  में  प्रदत्त

 पूंजी  के  ५१  प्रतिशत  भ्रंश  तक
 की

 राशि  का  अर्श  दान  दे  सकती  परन्तु  एक  विशेष

 मामले  के
 मैंभारत

 प्रदेश  सरकार  को  हैदराबाद  कीਂ  केन्द्रीय  हथकरघा  बुनकरी

 संस्था को  ७५  प्रतिशत  तक  प्रश  दान  देने  की  अनुमति  दी  गयी  है  |

 पाकिस्तानी  हारा  छापे

 २२४५१.  श्री  मुहम्मद  इलियास
 :

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  १९६१  के  दूसरे  सप्ताह  में  जम्मू  से  १६  मील  की

 दूरी  हीं  नामक एक  गाँव  पर  पाकिस्तानी  राष्ट्र जनों  के  एक  सशस्त्र दल  ने  छापा  मारा

 (a)  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में
 क्या  कार्यवाही  की

 गयी  है  ?

 मंत्री  तथा  बेदेदिक-कार्य  मंत्री  जवाहरलाल
 :  १४-१५

 १९६१  की  रात्रि को  काना  चाक  पुलिस  स्टेशन के  भ्रमित  खाने  वाले  गाडी  नामक

 ग्राम  के  एक  निवासी  के  घर  में  डाका  पड़ा  था  ऐसा  भ्रनुमान  किया  जाता  है  कि  शरारती

 लोग  पाकिस्तान  से  जाये  थे  ।

 जम्मू तथा  काश्मीर  पुलिस  ने  जांच
 के

 लिये  एक  मामला  ae
 कर  लिया है

 मकान-फिराया

 1२९२५२-  श्री  राजा  क्या  धौर  संभरण
 मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  सरकारी  क्वार्टरों  के
 स़्थानों

 तथा
 कमेंचारी

 परिषदों  से  इस  सम्बन्ध  में  कोई  भ्र भ्या वेदन प्राप्त  हुए  हें  कि  मंहगायी  भत्ते के  मूल  वेतन  में

 मिला  देने  के  कारण  मकान के
 किराये

 को  १०  प्रतिशत
 से  घटा  कर  ig° Ie  प्रतिशत  कर  दिया

 जाण  ;  कौर

 (a)
 यदि

 तो
 इस

 सम्बन्ध
 में  सरकार

 ने
 क्या

 निर्णय  किया

 मूल  stash  में
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 crave  site  संभरण  मंत्री  क०  घ०  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशों  के  झ्राधघार  पर  यह  निर्णय  किया  गया  कि  १५०

 रुपये  मासिक से  कम
 वेतन  प्राप्त  करने  वाले

 तमंचा  रियों  से
 उनके  वेतन  के  io"),  प्रतिशत

 के  हिसाब  से  मकान  का  किराया  लिया  जाये  ।  प्राप्त  अभ्यावेदन  में  यह  कहा  गया  था  कि

 यह  रियायत  १५०  रुपये  या  उससे  ग्रसित  पाने  वालों  को  भी
 दी

 जाये  ।  उस  धिराइना  को

 स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  |

 जापान  से  भारत  को  कागज  बनाने  की  मशीनों  का  निर्यात

 1२२५३.  थ्री  रामकृष्ण  रेड्डी
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने की  कृप

 करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  एक  टोकियो  की  मशीनरी
 फ

 में  ने
 भारत

 को  एक  जापानी

 कागज  निर्माण  संपत्र  के  निर्यात  तथा  निर्माण  सम्बन्धी  जानकारी  देने  सम्बन्धी  एक  प्राविधिक

 करार  स्वीकार  कर  लिया हे

 क्या  उस  फर्म  ने  भारत  में  स्थापित  करन ेके  लिये  लगभग  २००  लाख  रुपयों  की

 कीमत  के  संयंत्र  का  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  मे  बिहार  की  एक  औद्योगिक  फर्म  तथा  अन्य

 कागज  निर्माण  फर्मों  के  साथ  एक  करार  कर  लिया

 यदि  तो  उसका  ब्योरा  क्या है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  से
 जिस  रोहतास  इंडस्ट्रीज

 डालमियानगर  जिसे  कागज  निर्माण  मशीनरी  के  निर्माण  के  लिये  लाइसेन्स

 दिया  गया  कागज  निर्माण  मशीनरी  के  निर्माण  के  लिये  श्रोकामोटी  टेक्नो  कम्पनी

 जापान के  साथ  प्रविधिक  सहयोग के  सम्बन्ध में  सरकार को  एक  सुझाव  भेजा

 यह  सुझाव  सरकार  के  विचाराधीन  इस  जापानी  द्वारा  कागज  निर्माण  मशीनरी

 के  संभरण  के  सम्बन्ध  में  किये  गये  किसी  भी  करार  के  सम्बन्ध  में  सरकार  को  कोई  जानकारी

 प्राप्त  नहीं  पर  कुछ  एक  भारतीय  कागज  मिलों  ने  मशीनरी  के  संभरण  के  लिये

 एक  जापानी  फर्म  के  साथ  ठेका  किया है  जो  कि  मेसर्स  श्रोकामो  टेलको  का  एजेन्ट  कहलाती

 द्  ह

 उड़ीसा  में  बुनकरों  के  लिये  सहकारी  रिहायशी  बस्ती

 1२२५४.  ot  चिन्तामणि  पाणिग्रहण
 :

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 उड़ीसा के  पुरी  के
 जिले

 में  खुरदा  समिति
 द्वारा  बुनकरों  के  लिये  सहकारी  रिहायशी

 बस्ती  की  स्थापना  कर  दी  गधी  है  ;

 यदि  तो  कितने  परिवारों
 के  लिये  ौर  उस  पर  कितनी  लागत  पायी

 है
 ;

 क्या  यह
 भी

 सच  हैं
 कि

 पुरी  जिले  में  सनापादार  में  सहकारी  रिहायशी  बस्ती  के  निर्माण

 के
 लिये

 टेंडर  मांगने  के  बाद
 उस

 योजना
 को

 छोड़  दिया  गया
 था  ;  wt

 यदि  तो  उसके  कया  कारण  हैं
 ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  (#)  हां  ।

 भंप्रेजी  में
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 दो  बस्तियां--एक  ४०  परिवारों  के  लिये  ate  दुसरी  ६०  परिवारों  के  लिये  है  जिन

 पर
 १,४४,०००

 रुपये
 झर  २,१६,०००  रुपये खर्च  जाये  हैं  ।

 जी  हां

 राज्य  सरकार  ने  यह  रिपोर्टे
 दी

 है  कि  सनपादार  बुनकर  सहकारी  संस्था  के  लिये
 आवंटित  रिहायशी  बस्ती  को  रह  कर  दिया  गया  था  क्योंकि  राज्य  सरकार  का  ध्यान  संस्था  के  विरुद्ध

 लगाये  गये  कई  आरोपों की  कौर  प्राकर्तिक  किया  गया  है  ।

 त्रिपुरा  से  कपास  का  निर्यात

 1९२५५.  थ्री  बांग शि  ठाकुर
 :

 क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या
 यह

 सच  है
 कि

 त्रिपुरा  से  कपास  के  अत्यधिक  निर्यात
 के

 परिणामस्वरूप  fag
 की  लौटने  की  मिलों  का  काय  लगभग  समाप्त होने  वाला  प्रौढ़

 उन  मिलों  के  मजदूरों को  नौकरी

 से  निकाला जा  रहा  है  ;  दौर

 यदि  को  भ्रत्यधिक  निर्यात  के  कया  कारण  हैं  ate  बेरोजगारी  की  समरया  को  हल

 करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 उद्योग  मंत्री  wag
 :  at  (a).  त्रिपुरा  राज्य  में  एक  विशेष  किस्म

 की  कपास  पैदा  की  जाती  हैं  जिसे  कहते  हैं  ake  वह  भारत  की  मिलों  में  इस्तेमाल  नहीं  की

 जा  सकती  ।  वह  कपास  पुरी  की  पुरी  विदेशों  को  भेज  दी  जाती  है  ।  इसलिये इस  कपास  के  अत्यधिक

 निर्यात  का प्रदान ही  उत्पत्ति  नहीं  होता  ।

 त्रिपुरा  की  कपास  लौटने  तथा  दबाने  वाली  फैक्टरियों  केवल  लौटने  के  मौसम  में  ही  चलती हैं

 अर्थात्‌ वे  केवल  सितम्बर से  जन॑वरी  तक  ही  चलती हैं  प्रौढ़  शेष  अवधि में  खाली  रहती हैं  ।  यह  तो

 एक  सामान्य सी  बात  है  ।  फैक्टरियों  के  उन  मजदूरों  को  खाली  समय  में  भी  रोजगार  देने  की  दुष्टि

 से  पहले  ही  कई  उपायों  पर  जैसे  कि  सहायक  उद्योगों  की  व्यवस्था  कौर  कपास  के  उत्पादन  को  बढ़ाने

 के  संबंध  में  पहले  से  ही  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 उद्योगों के  लिये  लाइसेंस

 1२२५६.  श्री  म्हारा  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 gays,  १९५९  बौर  REGO  के फ्त्री  ag  में  नयी  योजनाओं  के  लिये  कौर  पुरानी

 योजनाकारों  के  pater  विस्तार  के  लिये  विभिन्न  उद्योगों  के  लिये  कितने  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  दिये

 गये थे  ;

 उक्त  लाइसेंस  प्राप्त  योजनाओं  में  से  ऐसी  कितनी  योजनायें  जिन्हें  पहले  ही

 विदेशों
 से  पूंजीगत  संयंत्रों  तथा  मशीनरियों  के  लिये  पहले  ही  आयात  लाइसेंस  प्राप्त  थे  ;

 वे  arora  लाइसेंस  कितनी  कीमत  की  पूंजीगत  संयंत्रों  सनौर  मशीनरियों  के

 लियें  जारी  किये  गये  थे  ;  दौर

 भाग  में  उल्लिखित जिन  उद्योगों  के
 लिये  प्रौद्योगिक  लाइसेंस  जारी  किये  गये  थे

 उनमें  से  कितने  उद्योग  ऐसे  हैं  जिन्हें  कभी  तक  पूंजीगत  मशीनरी  wife  के  प्राया  के  लिये

 रवायात  लाइसेंस  जारी  नहीं  किये  गये  हैं  ?
 a
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 मंत्री  मनु भाई
 :  से  जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है  कौर

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 अखिल  भारतीय  हस्त  शिल्प  ats

 1२२५७.  थी  मु०  तारिक  :  क्या
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की
 कृपा  भरेंगे

 कि

 /
 )

 क्या  अखिल  भारतीय  हस्त  शिल्प  बोर्ड  किसी  संस्था  को  सहायता दे  रहा  है  ;

 यदि  तो  किस  संस्था  को  ;  कौर

 १९६०-६१  में  ait  तक  कितनी  सहायता दी  गयी  है  ?

 मंत्री  मनुभाई  :  हां  ।

 ate  एक  विवरण  संलग्न  है  ।  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  संख्या  ४]

 निर्यात  संवर्धन

 TRUS.  श्री  श्राचार  :
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  निर्यात  संवर्धन  संबंधी  मामलों  पर  फैसला  करने  के  लिये  सचिवों  तथा

 अरन्य  पदाधिकारियों  की  एक  समिति  नियुक्त  करने  का  कोई  विचार  है  ;  कौर

 यदि  तो  इस  समिति  का  क्षेत्राधिकार स्वरूप  तथा  शक्तियां क्या  होंगी  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सतीश
 :

 हां  ।

 प्रस्तावित  समिति  भ्रन्तर्मत्रालय  परामर्श  at  श्रावव्यकता  से  संबंध  रखने  वाले

 मामलों को  हल  करेगी  |  उसका  काम  होगा  उच्च  गोम्स  स्तर  पर  व्यक्तिगत  चर्चा  के  द्वारा  निर्णय

 करने  के  कार्य  को  गति  देना  ।  इसकी  शक्तियों  को  निश्चित  रूप  से  निर्धारित  करने  का  कोई  विचार

 नहीं है  ।

 त्रिपुरा  विक्रय  एम्पोरियम  के  धन  का  गबन  होना

 1२२६०.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  ही  में  त्रिपुरा  विक्रय  एम्पोरियम  के  धन  में  गबन  होने  के  बारे

 में  पता  लगा  है  ;

 यदि  तो  कितनी  cit  गबन  हुई  है  शौर  उसमें  कौन  कौन  व्यक्ति  ate हैं

 उन  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ;  श्र

 क्या  इस  संबंध  में  अभी
 तक

 कोई  व्यक्ति  गिरफ्तार  किया  गया  है  ?

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  त्रिपुरा  प्रशासन  द्वारा  चलाये  जा  रहे

 विक्रय  एम्पोरियम  के  संबंध में  बुद्धा जा  रहा  है  ।  यदि  हां  तो  वहां पर  गबन  के  किसी  भी  मामले  का

 पता  नहीं  लगा  है  ।

 से

 Te  उत्पन्न  नहीं
 होते  |

 मूल  प्रंप्रेजी  में
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 इंजीनियरिंग  उद्योग  का  निर्यात

 1२२६१.  श्री  प्र०  च०  बिखरा  बया  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 (zx
 १  )  क्या इंजीनियरिंग निर्यात  संवर्धन  परिषद  के  सभापति  ने  हाल  ही  में  सरकार  से  निवेदन

 किया  है  कि  वह  इंजी  निर्यात  रंग  उद्योग  वस्तु भ्र ों  के  निर्यात  के  संविधान  के  लिये  प्रेरणा दे  ;

 यदि  तो  किस  रूप  में  प्रेरणा  मांगी  गयी  थी  ;  कौर

 इस  संबंध  में  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सती दा  :
 ज्ञात  gare  कि  इंजीनियरिंग

 निर्वात  संवर्धन  परिषद्‌  के  सभापति  ने  हाल  ही  में  एक  प्रैस  कांफ्रेंस  में  सरकार  से  निवेदन  किया  है  कि

 निर्वात  के  लिये  ate  afer  प्रेरणायें  दी  जायें
 ॥

 प्रैस  रिपोर्ट  के
 अनुसार  मांगी

 गयी  प्रेरणाओं  में
 कच्चे  लोहे  तथा

 इस्पात
 की

 कीमतों

 में  नौवहन  भाड़े  में  आयकर  में  कमी  कौर  निर्यात  संवर्धन  योजना
 के  अधीन  इनायात

 स्वत्व  में  वृद्धि करना  सम्मिलित हैं  ।

 इंजीनियरिंग  वस्तुओं  के  निर्माताओं  को  पहले  ही  पर्याप्त  प्रेरणायें  दी  जा  चुकी हैं
 |

 परिषद्‌  द्वारा  की  गयी  विशिष्ट  मांगों  के  संबंध
 में  सरकारी  नियों  को  फैसला  होने  के  बाद  शीघ्र

 ही  सार्वजनिक  रूप  से  घोषित  कर  दिया  जाता  है
 ।

 दिल्‍ली  विश्वविद्यालय  के  कालेजों  के  लिये  भूमि

 1२२६२.  श्री च०
 का०  भट्टा चा यें  :  FAT  तथा  संभरण  मंत्री  यह  बताने की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 aor  विश्वविद्यालय  से  सम्बद्ध  कुछ  कालेजों
 को

 भूमि
 आवंटित

 की
 गयी

 है  ;  ar

 यदि  तो  उन  कालेजों  के  क्या  क्या  नाम हैं  ox  उन्हें किस  क्षेत्र  में  भूमि

 है  ?

 प्राकार  site  संभरण  मंत्री  के०
 सी ०  :

 हां  ।

 rare  are  संभरण  मंत्रालय  ने  दयाल सिंह  कालेज  को  लोदी  रोड

 पी०  डी०  ए०  वी०  कालेज को
 भी  लोदी  रोड  श्रीमती जानकी  देवी  कालेज को  पूर्वी  माग

 पर  और  सनातन  बम  कालिज  को  रिंग  रोड  पर  भूमि  आवंटित की  है  |

 मुरादाबाद  में  बर्तनों  शादी  पर  सुनहरी  पालिश  करने
 का  कारखाना

 1२९६३.  श्रीमती  ममता  सुल्तान
 :

 क्या
 वाणिज्य

 तथा  उद्योग
 मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 (=)  कया  मुरादाबाद  में  तांबे
 प्रौढ़

 पीतल  के  बतेंनों
 शादी  पर  सुनहरी  पालिश  करने  का

 एक  कारखाना  स्थापित  करने  का  कोई  विचार  है  ;  कौर

 यदि  तो  उस  पर
 कितना  खर्च

 जायेगा  ?

 मूल  wast  में
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 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  :  शौर  (@)  हमें  मुरादाबाद  में
 पीतल  कौर  तांबे

 के  बर्तनों  पर  सुनहरी  पालिश  करने  का  कारखाना  स्थापित  करने  के  बारे  में  कोई  सुझाव  प्राप्त

 नहीं हुआ  है  ।

 हाथ  से  बनी  मिट्टी
 की

 वस्तुग्रों  को  पकाने  के  लिये  बट ठा च्च्

 1२२६४.  श्रीमती  मैमूना  सुल्तान
 :  कया  वाणिज्य

 तथा
 उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  दस्तकारी  उद्योग  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिये  हाथ  से  बनी  मिट्टी  की  वस् तुझ ों को

 अत्यघिक  उच्च  तापांश  पर  पकाने  के  लिये  सामान्य  भट्टा  बनाने  का  कोई  विचार है  ;  शौर

 यदि  तो  कहां  ate  उस  पर  कितनी  लागत
 आयेगी

 ?

 उद्योग  मंत्री  ws  :  हा ं।

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 हाथी  दांत  का  आयात

 1२२६५.  श्रीमती जगमती  सुल्तान  :
 वाणिज्य  तथा

 उद्योग  मंत्री यह  बताने  की

 कपा  करेंगे कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  प्रारम्भ  होने  के  बाद  प्रति  वर्ष  कितनी  मात्रा  में  हाथी  दांत

 का  किया  गया  था  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  उससे  देश  के  कुटीर  उद्योगों  की  मांग  को  पूरा  नहीं  किया  जा  सका

 था  ौर

 क्या  आगामी  वर्ष  में  कुटीर  उद्योग  को  हाथी  दांत  के  संभरण  को  बढ़ा  देने  के  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रबन्ध  किये  जा  रहे  यदि  तो  कया  ?

 मंत्री  मनु भाई  :  PEXR—KY  से  PEKO—TL

 १९६०)  तक  किये  गये  हाथी  दांत  के  सम्बन्ध  में  आंकड़े

 लिखित  t—
 हनाਂ

 ay  मात्रा--१०००  पौंडों  में
 a

 SI  tece
 we

 में

 १९५६-५७  २७६  रड

 २४८  ३३४६

 PEYG~YE  कप  Rev

 98YS  —to  १७७  vas

 FEGO—KL  १३३  REVo

 ह

 यह  रिपोर्ट  प्राप्त  हुई  है  कि  हाथी  दांत  के  निर्माता  कच्चे  हाथी  दांत  की  कमी

 महसुस  कर  रहे  हैं
 ।

 मूल  wast  में

 tKiln  for  Handmade  Pottery,
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 हाथी  दांत
 की

 वस्तु झ्र ों  के  बदले  में  कच्चे  हाथी  दांत  के  आयात  के  सम्बन्ध  में  एक

 विशेष  योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 कुटीर  उद्योग  के  लिये  कच्चा साल

 1२२६६.  श्लोकों  मत्ता  सुल्तान  क्या  बाशी तथा  उद्योग  मंत्री यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे कि

 क्या
 कच्चे  माल  की  कमी  के  कारण  कुटीर  उद्योगों  को  कठिनाई  का  सामना  करना

 पड़  YO  e  }

 यदि  तो  कितनी  कमी

 क्या
 इस  कमी  को  स्वदेश  से  ही  पूरा  किया  जा  सकता  है  यदि  तो  कितनी

 मात्रा  में  ?

 उद्योग  मंत्री  सुभाष  शाह  से  नारियल  जटा  हथकरघा

 श्र  खादी  तथा  ग्रामोद्योगों  के  कच्चे  माल  के  सम्बन्ध  में  कोई  कमी  नहीं  है  ।  हस्त  शिल्प  तथा

 कृमि  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  कच्ची  सामग्री  की  कुछ  कमी  का  अनुभव  किया  जा  रहा  जहां  तक

 हस्त  शिल्पों का  सम्बन्ध  कलात्मक धातु  हाथी  दांत  की  जरी  की  alc

 गलीचों के  लिये  ara  सामग्री  की  कुछ  कमी  का  श्रीनगर  किया  जा  कुल  कमी  के  सम्बन्ध

 में  अनुमान  लगाया  जा  रहा  है  ।  प्रतिकाश  कमी  को  रायात  के  द्वारा  पुरा  करना  पड़ेगा  |  जहा

 तक  रेशम  कृमि  पालन  उद्योग  का  सम्बन्ध  कच्चे  रेशम  की  ६  से  €  लाख  पौंड  की  कमी  है

 कते  हुये  रेशम की  १.३५  से  २  लाख  पौंड
 की

 कमी  है  ।  इस  कमी  को  स्वदेशी  स्रोतों से  पुरा  नहीं

 किया जा  सकता  है  ।

 हस्त  शिल्प  को  वस्तुएं

 BRR  श्रीमती  मेमना  सुल्तान  :  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 करेंगे कि

 देना में  कितने  एम्पोरियमों में  इस  समय  हस्त  शिल्प  की  वस्तुएं  बेची  जा  रही

 गत  पांच  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  इनकी  विक्री  से  कितनी  राय  हुई
 थी  ?

 मंत्री  मनु भाई  जहां  तक  सरकार  को  ज्ञात  है

 १४२  एम्पोरियम ों  में  हस्त  शिल्प  at  वस्तुएं  बेची  जा  रही  हैं  ।  ये  एम्पोरियम  विभिन्न

 करणों  द्वारा  जसे  राज्य  गर  सरकारी  व्यापारियों  wile  द्वारा  चलाये  जा  रहे

 हैं  ait  उनकी  बिक्री  के  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी उपलब्ध  नहीं  है

 नई  दिल्‍ली में  सरकारी  कें  वासियों  को  दिये  गये  मकानों  क  किराये

 1२२६८
 बाजपेयी

 क्या  ग्रा वास  ate  संभरण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह  सच  है  कि  नई  दिल्‍ली  में  सरकारी  श्रीवास  स्थानों  में  रहने

 वाले  कर्मचारियों

 से  प्रतिकर  भत्ते  के  सम्बन्ध  में
 भी  Re

 अहित  फिराया  Tet  tel  हैं
 ;

 taal  झंप्रेज़ी  में
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 यदि  at,  तो  क्या  नई  दिल्‍ली  में  क्वार्टरों  के  श्रावंटन के  प्रयोजन  के  लिये  उक्त  भत्ते

 को  ध्यान  में  नहीं  रखा  ate

 यदि  भाग  का  उत्तर  नकारात्मक  तो  उसके  कारण  क्या  हैं
 ?

 श्रावित  शोर  संभरण  मंत्रो  क०  :  हां  ।

 हां  ।

 सरकारी  श्रीवास  स्थानों  के  लिये  किराये  की  वसूली  के  प्रयोजन  के  लिये  वेतन  में

 aa  राशियों के  अतिरिकत  मूल  नियम  ४५-सी  के  उपबन्धों के  अनुसार  प्रतिकर  भत्ता

 भी  सम्मिलित है  ।  विभिन्न कोटियों  के  के  लिये  saad  की  पात्रता का  निर्णय  आवंटन

 नियमों
 में

 निर्धारित
 हमवतन  के  भ्र तु तार होता  इस

 प्रयोजन
 के  लिये  का  निर्धारण  करते

 समय  प्रतिकर  भत्तों  को  ध्यान  में  नद्दी  रखा जाता है  ।  यह  भत्ता  तो  सरकारी  कमेंचा  रियों

 को  केवल  उन्हीं  नगरों  में  दिया  जाता  है  जहां  रहन  सहन  का  व्यय  है  वह  नगर  की

 महंगाई  के  अ्रतुतार  होता है  ।  feat  भी  कर्मचारी को  दिये  जाने  वाले  श्रीवास स्थान  की  कोटि

 वेतन के  पर  ही  निर्धारित  की  जाती  है  ।  इसके  अतिरिक्त  आवंटन  के  प्रयोजन  के  लिये

 में  इस  भत्ते  को  मिला  देने  से  भी  कर्मचारियों  को  उच्च  वर्ग  हे स्थाप  प्राप्त  करने  में  भी  कोई

 लाभ न  दोंगा

 नई  दिल्‍ली में  जून  भूमि  पर
 बनाये

 गये
 मकान

 वाजपेयी

 1२२६८.  4  श्रीधर  :

 कया  पुनर्वास  तथा  अल्पसंख्यक  कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  fe  नई  दिल्‍ली  में  निष्क्रान्त  व्यक्तियों  द्वारा  छोड़ी  गई

 नजूल  भूमि  पर  जिन  विस्थापित  व्यक्तियों ने  झपने  मकान  बना  लिये  उनसे  अब

 के  रूप  में  कुछ  राशि  मांगी  जा  रही  है  ;

 क्या यह  भी  सच  है  कि  यद्यपि  इस  भूमि  को  पुनर्वास  मंत्रालय  द्वारा  अधिग्रहण  किया

 गया
 था  या  इसका  विकास  किया  गया  तो  भी  कस्टोडियन इस  नजूल  भूमि  के  लिये  ५०  से

 ८०

 रुपये  प्रतिगज के  हिसाब  से  राशि  मांग  रहे  हैं  ;

 क्या  इस  भूमि  पर  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  निमित  मकानों  की  नीलामी  के  लिये

 टेण्डर मांगे  जा  रहे  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप शरणार्थी  फिर  से  बेघर  हो  जायेंगे  ;

 यदि  तो  कया  इस  प्रकार  से  बेघर  हुए  दर्रर्णाधियों  के  बसाने के  सम्बन्ध में  कोई

 योजना बना  ली  गई  है  ?

 उपमंत्री  yo  से

 ro  |

 मामला  शहरी  दिल्‍ली  सुधार

 प्राधिकार  तथा  अन्य  सम्बद्ध  विभागों  के  विच  @  जब  तक  निर्णय  नहीं  हो

 मकानों की  बिक्री  रोक दी  गई  है  ।

 अंग्रे
 जी  में



 दर

 राष्ट्र मंडलीय  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  बारे  में  वक्तव्य

 मंत्री  तथा  वैदेशिक-कार्य मंत्री  जवाहरलाल  :  अघ्यक्ष

 मैं
 राष्ट्र मंडलीय  प्रधान  मत्री  सम्मेलन  द्वारा  जारी  की  गई  विज्ञप्ति  की  एक  प्रति  सभा-पटल  पर

 रखना
 चाहता  हुं

 ।
 इसका  भ्रधिकांश

 भाग
 समाचार  पत्रों  में  प्रकाशित  हुमा है  परन्तु

 फिर
 भी

 उसकी  एक  सही
 ate  पूर्ण  प्रति  माननीय  सदस्यों के  निर्देश के  लिये  न्रावश्यक  है  ।

 मैं  इस  सम्मेलन  में  बहुत  हिचकते  हुये  गया  था
 ।

 मैं  भ  की  बैठक  के

 कर  बजट  सत्र  भारत  से  बाहर  जाना  पसंद  नहीं  करता  हूं  ।  इसके  अतिरिक्त  va  समय

 हमारे
 एक

 अत्यन्त
 प्रिय  प्र  प्रमुख  सहयोगी  सख्त  बीमार  पड़े  हुये  थे  ।  फिर  भी  मैंने  सोचा

 कि
 मुझे  जाना  ही  चाहिये  क्योंकि  यह  राष्ट्रमंडलीय  प्रधान  मंत्रियों की  बैठक  असाधारण  महत्व

 की
 थी  उसमें  अनेक  ऐसे  निर्णय  हुये  हैं  जो  पहले  के  निर्णयों  से  कहीं

 are  महत्व  के
 हैं

 ।

 यह  सामान्य  बैठक  नहीं
 थी

 वरन्‌  विशेष  कारणों  से  बलाई  गई  थी  कौर  उसमें कुछ  निर्दिष्ट

 सदस्यों  पर  विचार  किया  जाना  था  जसे  राष्ट्रसंघ  का  गठन  कौर  कुछ

 मंडल  सम्बन्धी  वैधानिक  समस्यायें  |  इसके  हमने  एक  शझ्रबिलम्बनीय  महत्व के

 wait  कांगो  की  स्थिति  ,  पर  भी  विचार  किया  हमने  अपना  ध्यान  इन्हीं  मामलों
 तक

 केन्द्रित  रखा  ।  उस परन्तु  दक्षिण  अफ्रीका  का  बरन  अन्य  समस्त  कार्यवाही  पर  छाया रहा  |

 पर  हमने  काफी  विस्तारपूर्वक विचार  किया  वह  हमारे  दिमागों में  उस  समय  भी  बना  रहा

 जब  कि  हमने  aq  मामलों  की  चर्चा  की  क्योंकिਂ  राष्ट्रमंडल  का  समस्त  भविष्य  उस  पर  निर्भर

 था  ।

 सभा  को  ज्ञात  होगा  कि  यह  प्रश्न  इसलिए  arar  किः  दक्षिण  omar  संघ  की

 सरकार  ने  राष्ट्र  मंडल  का  सदस्य  बने  रहने  का  प्रार्थनापत्र  दिया  था  यद्यपि  इस  वर्ष  ३१  मई  को

 वह  गणराज्य  बनने जा  रहा  है  ।  राष्ट्रमंडलीय  सम्मेलन  क्वारा  आन्तरिक  मामलों

 पर  चर्चा  नहीं  की  जाती  है  ।  इसके  अतिरिकत  कि  ग  देश  का  गणतन्त्र  बनना  राष्ट्रमंडल  में

 कोई नई  बात  नहीं  रह  गई  है  गौर  हमारे  लिए  तो  किसी  देश  के  गणतन्त्र  बनने  का  विरोध

 करना  बड़ी  अजीब  बात  होगी  ।  इस  मामले  में  हमारे  विरोध  करने  का  तो  प्रश्न  ही  नहीं

 उत्पन्न  होता  ।  परन्तु  दक्षिण  श्रमिक  संघ  की  सरकार  की  जाति-भेद  की  नीति
 के

 कारण  उसकी

 उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकी  ।

 बात  में  स्वयं  दक्षिण  के  प्रधान  मंत्री  जो  dow  में  उपस्थित  इस  विषय

 पर  विचार  किया  जाना  स्वीकार  fear  कौर  उस  पर  विस्तारपूर्वक  विचार  किया  गया  |

 बै  क  में  उपस्थित  समस्त  अन्य  प्रधान  मंत्रि  ं  का  यह  विचार  था  कि  राष्ट्रमंडल  को  कायम

 रखने  के  लिए  जातीय  समानता  की  नीति  का  पालन  एक  आधारभूत  Brae  है  शौर

 दक्षिण  श्रफ्रींकी  सरकार  की  नीति  उसके  अनुरूप  नही ंहै  ।  वास्तव  जेसा  कि  हम  सब  जानते

 बहू  उसके  बिल्कुल  विपरीत  है  ate  चूंकि  दक्षिण  अफ्रीका  को  अर्थात्  वहां  के

 प्रधान  मंत्री  अपनी  नीति  में  तनिक  भी  परिवर्तन  करने  के  लिए  तेयार  नहीं  थे  इसलिए

 अवरोध  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  गई  ।  इससे  राष्ट्रमंडल  में  फूट  पड़ने  की  संभावना  थी  ।

 यह  स्पष्ट  था  कि  यदि  राष्ट्रमंडल  का  एक  सदस्य  भी  ऐसी  नीति  का  अनुकरण  करेगा  तो

 उसका  धर्न्य  सदस्यों  पर  पड़ेगा  तथा  उनका  राष्ट्रमंडल  में  बना  रहना  कठिन  हो  जाएगा

 a  इसके  सम्बन्ध  में  अधिक  कहने  की  saan
 नहीं  है  क्योंकि  देश

 का
 man  व्यक्ति

 far  अंग्रेंजी  में
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 बारे  में  वक्तव्य

 इसे  महसुस  करता  है  att  यह  राष्ट्रीय  ग्रात्मसम्मान  का  प्रदान है
 ।  हम  समझते  थे  कि  हमारे

 लिए  ऐसे  संगठन  का  सदस्य  रहना  अनचित  है  जो  दक्षिण  श्रफ़ीका  संघ  सरकार  की  जातीय

 नीतियों  को  सहन  करता  है  ।  दूसरी  at  दक्षिण  श्रमिक  संघ  के  प्रधान  मंत्री
 भी

 अपनी  स्थिति

 पर  उतने ही  दृढ़  थे  ।  इसके  बारे  में
 कोई  समझौता  नहीं  हो  रहा  था  इसलिए  किसी  प्रकार के

 विच्छेद  की  संभावना  थी  ।

 जहां  तक  विच्छेद  का  मदन  है  कोई  भी  अथवा  श्रीकांत  लोग  उसे  पसन्द नहीं  करते

 निर्माण  करने  की  अपेक्षा  तोड़ना  हमेशा  आसान  होता  है  ।  हमें  टूटने  का
 विचार  पसन्द

 नहीं  था  परन्तु  स्थिति  ऐसी  थी  कि  कोई  रास्ता  ही  नहीं  रह  गया  था  ।  भ्रमित  दक्षिण  अ्रफ्रीका

 संघ  के  प्रधान  मंत्री  ने  अपनी  सदस्यता  जारी  रखने  का  प्रार्थनापत्र  वापस  ले  लिया ।  इस  प्रकार

 फिलहाल  जहां  तक  राष्ट्रमंडल  का  सम्बन्ध  है  यह  प्रश्न  हल  हो  गया  है
 ।

 राष्ट्रमंडल  का  यह  कदम  बहुत  महत्वपूर्ण  था  कौर  मैं  समझता  हूं  कि  उससे  वह  अधिक  aa

 हो  गया  कमजोर  इसका  महत्व  इसलिए  कौर  भी  अधिक  है  कि  जातीय  समानता  का
 इन

 उच्चतम  स्तर  पर  पहुंच  गया  है  ।  वास्तव  में  राष्ट्रसंघ  के  चा  में  भी  उसका  उल्लेख  है श्रौर

 दक्षिण  श्रफ़ीकी  सरकार  जो  कुछ  करती  रही  है  वह  उस  चार्टर  का  उल्लंघन  है  ।  इसलिए

 दक्षिण  श्रफ़ीका  सम्बन्धी  इस  निर्णय  ने  राष्ट्रमंडलीय  प्रधान  मंत्री  सम्मेलन  के  इस  सत्र  को

 भ्रभूतपू्व॑ बना  दिया  है  ।  समस्त  संसार  का  ध्यान  उसकी
 प्रो

 श्रावित  हे  कौर  उसके

 परिणाम
 बहुत  दूरगामी  होंगे  ।

 परन्तु  हमें  यह  महसूस  करना  चाहिए
 कि  दक्षिण  अफ्रीका

 के

 राष्ट्रमंडल  से  निकल  जाने  से  उसकी  जातीय  भेदभाव  की  नीति  में  कोई  फर्क  नहीं  पड़ा  है

 वास्तव  में  दक्षिण  भ्र फ़ीकी  प्रधान  मंत्री  ने  यह  स्पष्ट  कर  दिया  है  कि  वह  उसका  पहले  की  तरह

 ही  ग्रनुसरण  करेंगे  ।  वास्तव  में  यह  विच्छेद  इसी  के  परिणामस्वरूप  झा  है
 ।

 इस  प्रकार  वह  कराई  पहले  से  भी  उम्रतर  रूप  में  कायम  रहेगी  ।  हम  केवल  इतना

 संतोष  कर  सकते  हैं  कि  हम  उसके  साथ  किसी  भी  प्रकार  से  सम्बद्ध  नहीं  हैं  ।  यहां  में  यह  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  दाम  का  तात्या  केवल  भारत से  नहीं  है  प्रति  अन्य  देशों  से
 भी

 संसार  के  प्रत्येक  देश  में  राष्ट्रमंडल  के  जातीय  समानता  के  सम्मेलन  का  स्वागत  gar  हैऔर

 दक्षिण  श्रीलंका  का राष्ट्रमंडल  से  अलग  हो  जाना  इस  बात  का  प्रमाण  है  कि  वह  विश्व  लोकमत

 से  waar विलग  है  ।

 मेरे  लिए  यह  बताना  ठीक  नहीं  होगा कि  राष्ट्रमंडलीय  सम्मेलन  की  तर्कों  में  कया

 परन्तु  यह  स्वेदित  है  कि  इस  set  का  केवल  एशियाई  तथा  अफ्रीकी  सदस्यों  ने  ही  समान

 नहीं  किया  था  वरन  उसे  सभी  सदस्यों  का  भिन्न  भिन्न  मात्रा  में  समर्थन  प्राप्त  ear  था  कौर

 दक्षिण  श्रफ़ीकी  प्रतिनिधि  के  विचारों  का  किसी  ने  भी  समर्थन  नहीं  किया  था  ।  परन्तु हमें

 यह  याद  रखना  चाहिए  यह  नीति  उस
 समय  तक  कायम  रहेंगी  जब  तक  कि  विश्वास  अथवा

 fart  संगठन
 का

 दवाब  नहीं  इसलिए  हमें  प्रयत्नशील रहना  चाहिए  ।  यह  बड़े  श्राइचये

 की  बात  है  कि  जिस  श्रमिक  में  निरन्तर  स्वतंत्र  देवों का  जन्म  हो  रहा  है  वहीं  दक्षिण  Alar

 में  इस  प्रकार  की  जातीय  थकता भेदभाव  की  नीति  कायम  मैं  नहीं  समझता  कि

 यह  स्थिति  हरनेक  देशों  में  संघर्ष  उत्पन्न  किए  बिना  कायम  रह  सकेगी  |  क्योंकि  श्राविका  के

 नए  देशों  के  लिए  ऐसी  स्थिति  को  सहन  करना  स्वधा  प्रभाव  है  ।

 जहां  तक  राष्ट्रमंडल  का  सम्बन्ध  है  यह  एक  विचित्र  बात  है  कि  अफ्रीका  के  इन  स्वतंत्र

 देशों  को  जो  राष्ट्रमंडल  के  सदस्य  दक्षिण  भ्रफ्रीका  में  सामान्य  राजनयिक  मिशन  खोलने  की

 भ्र नुम ति  नहीं  दी  गई  है  क्योंकि  वे  दूसरी  जाति  के  हैं  दौर  मं  समझता  हूं  यह  बात  एशिया  के
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 बारे  में  वक्तव्य

 जवाहरलाल

 सम्बन्ध  में  भी  लाग  होती  है  ।  दक्षिण  अफ्रीका  के  प्रधान  मंत्री  ने  श्रपनी  नीति  की  व्याख्या

 करते  हुए  कहा  कि
 यह

 जातीय  समानता  नहीं  है  वरन्‌  विभिन्न  जातियों  के  पृथक  विकास

 की  नीति  है  ।

 सदस्य  :  सहअस्तित्व |

 pat  जवाहरलाल  में  यह  ara  कर  रहा  था  कि  वह  यह  करेंगे--पता नहीं  उन्होंने
 aa  क्या  नहीं  कहा--कि  यह  शांतिपूर्ण  सहअस्तित्व  की  नीति  है  ।

 विशेष  रूप  से  अफ्रीका  में  हुई  घटनाओं  को  महानगर  रखते  हुए  दक्षिण  water का  विकास

 बहुत  ही  महत्व का  है
 ।  इस  सम्बन्ध  में  मैं  यह  भी  बता

 देना  चाहता  हूं  कि  दक्षिण  पश्चिम
 श्रमिक  को  जिसे  प्राचीन  लीग  ग्राफ  jae  ने  ब्रिटिश  सरकार  द्वारा  दक्षिण  श्रफ़ीका  सरकार  को

 दे
 दिया  गया  था  श्री  व्यावहारिक  रूप  में  शासन  की  दृष्टि से  तथा  अन्यथा  भी  दक्षिण  श्रमिक

 सबमें  मिला  लिया  गया है
 ।

 यह  बात  पुराने  अधिदेश  का  उल्लंघन है  ।  यह  बात  कभी  संयुक्त

 राष्ट्र  सब
 में  उठाये  जाने  वाली  कौर  यह  एक  महत्वपूर्ण  मामला  है  a  जिन  शर्तों  के  पराधीन

 दिग  भ्र फ़ीका  संघ  को  दक्षिण  पश्चिम  water  पर  कतिपय  अधिकार  दिये  गये  उनका

 पालन  जाना  चाहिये  |

 उपनिवेशवाद  की  दृष्टि  से  यदि  अफ्रीका  की  स्थिति का  श्रवलोकन  किया  जाये  तो  हम

 देखते  हैं  कि  जहां  एक  कौर  इस  दिला  में  महान  उन्नति  हुई  है  श्र  हो  रही  तथा  नये

 नये  प्रांत  स्वतंत्र  हो  रहे हैं  वहां  दूसरी  कौर  कुछ  ऐसे  भी  देश  हैं  जो  पूर्णतः  विदेशी  प्रभाव

 में हैं ग्रौर  वहां  विदेशी  शासकों  के  विशेष  रूप  से  पु तंगा ली  उपनिवेशों  में  जनता  का

 ary  हो  रहा  है  ॥

 ara  अफ्रीका  विभिन्न  दृष्टियों  से
 संसार  का  ध्यान  अपनी  कौर  आकर्षित कर  रहा  है  ।

 कांगो  की  स्थिति  के  बारे  में  हमने  विस्तृत  रूप  से  वहा  चर्चा  की  कौर  इसमें  कोई  झक
 की

 बात  नहीं  है  कि  कांगो  में  विकास  सम्बन्धी  गतिविधियों  की  जानकारी  सभा  को  बराबर  दी  जा

 रही है  ।  समाचार  में  कांगो  के  बाले  में  थोड़ा  सा  उल्लेख  किया  गया  जिसमें  कहा  गया

 हैकि  वे  परिषद्‌  द्वारा  २१  फरवरी  को  पारित  किये  संकल्प
 का  पूर्ण  सेन  करते

 हैं  att  चाहते  हैं  कि  यह  ae  तेजी  के  साथ  क्रियान्वित  किया  जाना
 सम्मेलन

 में  तथा  जहां  कहीं  भी  मं  गया  वहीं  मैं  ने  देखा  ate  सुना  कि  इस  बात  की  बड़ी  प्रशंसा  की

 गई  है  कि  भारत  ने  कांगो  में  अपनी  सरासर  सेनायें  भेजी  हैं  ak  विशेषरूप ऐसे  समय  पर  जब

 कि
 कांगो  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  सामने  अनेक  कठिनाइयां  हैं

 |

 मैं  संक्षेप  में  यह  बता  देना  चाहता  हूं  कि  कांगो
 की

 चर्चा  के  कांगो  के  हालात

 की  चर्चा  के  समय  हमने  इनके  बारे  में  ध  विचारों  को  स्पष्ट  रूप से  बता  तौर  यह  भी

 बताया  कि  कांगो  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  न  केवल  वहां  के  निवासियों  ही  ने  बल्कि  बाहर  वालों

 ने  भी  किस  प्रकार  काम  नहीं  करने  दिया  ।  बाहर  वालों  में  बड़े  बड़े  देश  तथा  कांगो  स्थित

 उनके  प्रतिनिधि  सम्मिलित  हैं  ।  कांगो  के  मामले  में  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  निन्दा  तथा

 प्रा लोच ना  उन  देशों  द्वारा  की  जा  रही है  जो  राजनैतिक  क्षेत्र
 में  एक

 से  मतभेद  रखते

 मूल  भेजी  में
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 लेकिन  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  श्रालोचना  करने  के  मामले  में  जरूर  सहमत  है
 ।

 यदि  वे

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ
 को  श्रालोचना  नहीं  करते  तो  कम  से  कम  उसके  कामों  के  खिलाफ

 जरूर

 हैं  ।

 संयुक्त  राष्ट्र  संघ  कांगो  में  जो
 काम

 कर  रहा  है  वह  उसके  लिये  नया  जरूर  है  ॥

 उसको  काम  में  सफलता  मिली  तो  यह  उसके  लिये  ही  qa  नहीं  होगा  बल्कि

 सारे  विषव  के  लिये  बुरी  बात  होगी  ।  यदि  इसे  सफलता  मिली  तो  इसे  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की

 प्रतिष्ठा ही  बढ़ेगी  |  ate  कांगो  में  जो  घटनायें  हुई  हैं  वसी  घटनायें  फिर  ate  कहीं  नहीं  होगी

 क्योंकि  लोग  जान  जायेंगे  कि  fara की  महाशक्ति उसके  पीछे  है  ।  इसलिये यह  बड़े  महत्व की

 बात  है  कि  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  को  सफलता  मिले
 ।  ate  सफलता  मिलनी  भी  चाहिये  क्योंकि

 वह  सही  रास्ते  पर  है  ।  इसीलिये  हमने  areal  सेनायें  वहां  भेजी  हैं  ।  हमने  यह  कार्य

 अपनी  मर्जी  से  किया है  सभा  यह  भी  अच्छी  तरह  जानती  है  कि  इससे  पहले  हमने  यह  कार्य

 कभी  नहीं  किया  है  ।  हालांकि  इसमें  कई  तरह  के  खतरे  भी  हें  ।  यह  कार्य  हमने  इसीलिये

 किया  क्योंकि  सुरक्षा  परिषद्‌  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  था  a  हम  उस  संकल्प  से  सहमत

 थे  |  उसका  हमें  समर्थन  करना  चाहिये  था  ate  इसीलिये  हमने  अपनी  sat  भेजी  हमारी

 कुछ  सेना
 तो  वहां  पहुंच गई  है  ;  कुछ  पहुंचने  वाली  है  ।  कुछ  खतरे  भी  हैं  जिनका  उल्लेख

 में  कर
 चुका  मत दी  बन्दरगाह  पर  जनरल  मौजूत  ने  अपना  कब्जा

 कर  लिया है  |  यह

 मामला  हमारे  लिये  कठिनाई  की  बात  है  क्यों  कि  भारत  अपनी  सेनाओं  के  लिये  सामान

 भेजेंगा  वह  सामान  इसी  बन्दरगाह  द्वारा  हो  कर  MAM  नगर  यह  बन्दरगाह  संयुक्त

 कीः  ge  के  हाथ  में  पुरी  तरह  नहीं  होता  तो  हमारे  सामने  काफी  कठिनाई  जायेगी  ।  संयुक्त

 संघ  के  काम  को  अच्छी तरह  चलाने  के  लिये  यह  आवश्यक है  कि  वहां के  बन्दरगाह

 तथा  हवाई  अड्ड  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  हाथ  में  ati  हम  स्थिति  का  बड़ी  सावधानी  के  साथ

 प्रलोभन  कर  रहे  हैं  ।  हमने  अपनी  सेनायें  इस  दृष्टि  से  भेजी  हैं  कि  यदि  श्रावस्यकता  हुई

 तो  ये  सशस्त्र  कार्यवाही  भी  करेंगी  ।  लेकिन  में  समझता  हूं  कि  इसकी  झवइ्यकता  भी  नहीं

 पड़ेगी  ।  वेसे  तो  वे  सेनाएं  केवल  शांति  के  प्रयोजन  से  कांगो  में संयुक्त  राष्ट्र  संघ  की  ओर

 से  विधि  एवं  व्यवस्था  की  स्थापना  करने  के  लि  गई  वे  इसलिये  भी  गई  हैं  कि  कांगो में

 वहां  की  संसद  की  बैठक  हो  सके  ate  वे  अपनी  सरकार  शादी के  बारे  में  भी  निर्णय  शादी  कर

 सके ।

 हमने  कांगो  की  किसी  भी  सरकार  को  कभी तक  मान्यता  नहीं  दी  है  ।  हमने  उन्हें  केवलें

 के  रूप
 में  ही  स्वीकार  किया  है  ।  विधिक  स्थिति  तो  यही है  पहले  पहां

 कासाबूबू  की  अध्यक्षता  वाली  ही  सरकार  थी  जिसके  प्रधान  मंत्री  डा०  लुमुंबा  हसन  को

 मिलाकर  ही  उनकी  शीरानी  कोई  स्थिति  थी  |  wee  अकेले  उनकी  शक्ति  कम  थी  ?  श्री

 बू  ने
 जब  अकेले  अपनी  सरकार  शुरू  की  तो  उसकी  विधिक  स्थिति  कोई  नहीं  थी  हालंकि

 उन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  में  कांगो  का  प्रतिनिधि  मान  लिया  गया  था  ।  लेकिन  बाद  में  इस

 स्थिति
 ने  प्रतिकूल  रूप  धारण  किया  |

 में  समझता  हुं  कि  कांगो  में  सवाल  सशस्त्र  सेनाओं  का  नहीं  है  बल्कि  सवाल  तो

 वहां  किराये  के  बेलजियन  सैनिकों  का  है  ।  ak  विद्वेष  रूप  से  कटेगा  में  स्थित  बेलिजियन

 सैनिकों  का  है  ।  छः  महीने
 अ

 उनको  वहां
 से

 हटाने  की  मांग  की  गई  लेकिन  उनकी

 संख्या  में  बराबर  वृद्धि  हो  रही  है  ।  पहले  की  भ्र पे क्षा  उनकी  संख्या  में  वृद्धि  हुई  है  ।  वे

 कांगो  चले  जरूर  गये  थे  लेकिन  फिर  वापस  त्र  गये  wie  we  की  बार  मत  सशस्त्र

 109  (Ai)
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 (at  जवाहरलाल

 न  केवल  उनकी  सेना  ही  सशस्त्र  थी  बल्कि  वे  हवाई  जहाज  भी  लाये  थे  मैं

 यह  तो  नहीं  कहता  कि  यह  कार्य  उनकी  सरकार  ने  किया  बल्कि  कुछ  बेलजियनों  ने  ऐसा
 किया  ।  लेकिन  मेरी  समझ  में

 यह  बात  नहीं  भाई  कि  यह  कार्य  बिना  सरकार  की  सहायता

 के  कसे  किया
 जा

 सकता  है  ।
 इतना  जरूर  है  कि  भले  ही  प्रत्यक्ष  रूप  से  उन्होंने  यह  कार्य

 न
 किया  हो  लेकिन  वे  जानते  जरूर  होंगे  ।  कांगो  में  भेजने  के  लिये  काफी  मात्रा  में

 जियनों
 की

 भर्ती  की  गई  mehr  शस्त्र  शस्त्रों  का  उपयोग करने  के  लिये  उन्हें

 प्रशिक्षित  किया  गया
 |

 उन्हें  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  के  काम  के  विरुद्ध  भड़काया  गया  ।  यही

 सबसे  बड़ी  कठिनाई  है
 ।

 ane  वहां  ये  बेलिजियन  वाले  न  होते  ती  इतनी  कठिनाई  नहीं

 होती

 हमारी  सेनाएं  कांगो  में  वहीं  काम  करेगी  जो  काम  करने  के  लिये  उनसे  संयुक्त

 राष्ट्र
 संघ  कहेगा  ।

 यदि  युद्ध  करने  के  लिये  कहा  गया  तो  वे  युद्ध  भी  करेंगे  ।  लेकिन  वास्तव

 में  हम  वहां  केਂ  आन्तरिक  मामलों  में  नहीं  पड़ना  चाहते  ।  जो  स्थिति  राज  वहां  है  वह

 वहां  नहीं  होती  यदि  are  से  छः  मदीने  पहले  हमारी  सलाह  मान  ली  गई  होती ।  शीराज़  स्थिति

 यह  हैं  कि  वहां  सभी  लोग  भारत  की  सैनिकों  का  विरोध  करते  हैं  ।

 २१  फरवरी  को  डा०  लुमुंबा  की  हत्या  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  के  लिये  सुरक्षा

 परिषद  ने  एक  संकल्प  पारित  किया  था  ।  यदि  यह  जांच  हुई  तो  हो  सकता
 है

 कि  वहां

 के  कुछ  कुछ  पदाधिकारियों  के  हक  में  यह  बात  अच्छी  न  हो  ।  वहां

 की  परिस्थिति  बड़ी  जटिल  है  ।  लेकिन  यह  जटिलता  विदेशी  हस्तक्षेप  के  ही  कारण  है  ।

 और  विशेष  रूप  से  बेलजियनों  के  कारण  ही  ।

 ६  या  ७  महीने  पहले  रूस  ने  भी  वहां  अपने  ५००  टेक्नीशियन  भेजे  थे  |  लेकिन  उन

 सब  को  वहां  से  वापस  बुला  लिया  गया  क्योंकि  श्री  Mag  ने  उनका  वहां  रहना  ठीक

 नहीं  समझा  |  लेकिन  जो  कुछ  भी  वहां  sat  है  उसका  दायित्व  वहीं  के  लोगो  पर  अधिक

 इन  विदेशी  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  ने  जाहिरा  तौर  पर  तो  राष्ट्रसंघ  का  समर्थन  किया
 ०५

 लेकिन  अ्रन्दरूनी  तौरपर  वे  ल्क्षोम्बे  शादी  की  सहायता  करते  रहे  ।

 सुरक्षा  परिषद  द्वारा  पारित  संकल्प  में  यह  स्पष्ट  रूप  से  कहा  गया  है  कि  कांगो  में

 कोई  सुधार  होने  से  पुर्व  यह  आवश्यक  है  कि  वहां  से  बेलजियन  निवासियों  को  हटा  लिया

 जाये  |  जैसे  ही  वहां  से  बेलजिण्न  सैनिक  उनके  राजनैतिक  तथा

 बेलिजियन  निवासी  हटेंगे  aa  ही  वहां  की  स्थिति  अपने  श्राप  सुधर  जायेगी  ।  और  जो  लोग

 वहां  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  का  विरोध  कर  रहे  हैं  उनकी  स्थिति  कमजोर  हो  जायेगी  ।  शौर  फिर

 में  समझता  हुं  कि  वहां  किसी  सेना  की  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।  फिर  वहां  छोटी  छोटी

 घटनाएं  घट  सकती  हैं  लेकिन  वे  सब  वे  मानी  होंगी  ।

 रंग  मेद  के' बारे  मेराज  से  ५०  वर्ष  पुर्व  महात्म  गांधी  ने  दक्षिण  अ्रफ्रीका  में  सत्याग्रह

 qe  किया  था  ।  मैँ  ने  इसके  बारे  में  वहां  के  प्रधान  मंत्री  का  ध्यान  भी  अ्रार्काषित  किया

 सवाल  यह  उठता है  कि  बेलजिय्नों  को  किस  प्रकार  निकाला  जाये--जबरदस्ती  निकालने

 के  पक्ष  में  हम  नहीं  हैं
 ।

 संयुक्त  राष्ट्र  इंगलिस्तान
 तथा

 wear  दुसरे  देशों  का  बेलजियनों
 पर  वरदहस्त  हैं  यदि  वे  चाहे  तो  वे  बेलजियम  सरकार पर  दबाव  डाल  सकते हैं  ।  कौर

 मुझे  विश्वास  है  कि  ऐसा  करने  से  वे  श्रव्य  ही  वहां  से  हट  जायेंगे  ।  जब  ae  बात  इन
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 शाक्तिशाली  देशों  ने  बेलजियम  सरकार  से  कहीं  तो  सरकार  ने  उत्तर  दिया  कि  वे  घुमक्कड़

 लोग  हैं  जो  अपने  श्राप  वहां  गये  हैं  सरकार  का  उन  पर  कोई  नियंत्रण  नही ंहै
 ।  लेकिन

 मेरी  समझ  में  यह  बात  नहीं  पराई  कि  कुछ  थोड़े  से  व्यवसायों  के  बारे  में  तो  यह  बात  कही

 जा  सकती  है  लेकिन  इतने  भ्रमित  व्यक्तियों  के  बारे  में  यह  बात  कहां  तंक  सही  कौर  विशेष

 रूप  से  जबकि वे  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  स्थिति  उत्पन्न  किये  हुए  कहां  तक  ठीक  है  ।  अतः  इन  बेलजियनों

 का  वहां  से  हटना  नितांत  श्रावश्यक  है  ate  उनके  वहां  से  बिना  हटे  वहां  शान्ति  सम्भव  नहीं  ह  ।

 त्शोम्बे मौत  शादी  ने  मिलकर काम  करने  की  कोशिश  की  लेकिन उनको  इसमें

 सफलता  नहीं  मिली  क्योंकि  उनके  पीछे  जनसाधारण  का  समधन नहीं  था  |

 जहां  तक  निरस्त्रीकरण का  प्रदान है  इस  | ज  में  किसी  समझौते  का
 होना  मुख्य

 रूप  से  अमरीका  तथा  रूस  पर  निर्भर  है  ।  काफी  सोच  बिचार  के  बाद  हमने  ग्यारह  देशीय

 बावड़ियों  aq  राष्ट्र  संघ  में  एक  संकल्प  रखा
 |

 हम  भी  उसको  मानने
 को

 तैयार हैं  हालांकि  यह  समस्या  का  समाधान  नहीं  करता  |  लेकिन  फिर  भी  यह  समस्या

 के  समाधान  का  एक  तरीका  है  ।

 रूस  प्रो  अमरीका  निरस्त्रीकरण  के  लिये  तैयार  हो  जाते  हैं  तो  दूसरे  लोग

 भी  तैयार  हो  जायेंग  ।  इसलिये  इन  दोनों  देशों  को  प्रथम  में  बातचीत  करके  कुछ  रास्ता

 निकालना  चाहिये  ।  समझौते  की  चर्चा  करने  में  भारत  का  नाम  भी  लिया  जा  रहा  है  ।

 यह  ठीक  है  कि  aged  राष्ट्र  संघ  में  भारत  ने  निःदास्त्रीकरण  के  मामले  में  काफी  महत्वपूर्ण

 काम  किया  है  ।  हमारा  काम  किसी  की  झ्रालोचना  करना  अथवा  उसकी  अवहेलना  करना

 नहीं  रहा  है  बल्कि  रचनात्मक  सुझाव  देना  रहा  है  ।  हमारा  निवेदन  है  कि  इस  सम्बन्ध

 में  जो  भी  समझौता  या  करार  हो  उसका  लक्ष्य  पूर्ण  निरस्त्रीकरण  होना  चाहिये  |  आंशिक

 निरस्त्रीकरण  की  बात  पुराने  ढंग  की
 fat  पुराने  युग  की  है  ।  केवल  आंशिक

 करण  से  विश्व  की  अशान्ति  का  अंत  नहीं  होगा  ।  हम  देखते  हैं  कि  के  प्रसीडेंट

 कनेडी  भी  निशस्त्रीकरण  के  wet  में  हैं  कौर  रूस  भी  चाहता है  ।  ऐसी  स्थिति  में  यह  कोई

 कठिन  बात  नहीं  लगती  कि  निरस्त्रीकरण  के  बारे  में  फिर  कोई  समझौता  न  हो  ।  अतः

 हम  जाया  करते  हैं  कि  शीघ्र  ही  इस  बारे  में  कोई  समझौता  हो  जायेगा  |

 इनके  अलावा  राष्ट्र मंडलीय  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  में  wer  घरेलू  बातों  पर  भी

 चर्चा  की  गई  थी  ।  साइप्रस को  सदस्य  बना  लिया  गया है  जो  कि  स्वागत  करने की  बात  है  I

 वहां  के  राष्ट्रपति  ने  इस  सम्मेलन  में  भाग  लिया  ।  आगामी  ५  या  ६  सप्ताह  में  सीरिया

 लोने  भी  इसका  सदस्य  बन  जायेगा  ।

 wa  में  हिन्द  चीन  शर  विशेष  कर  anita  के  seq  पर  भी  विचार  विमर्श  हम्ना
 ।

 वहां
 की

 स्थिति  ait  तक  विषय  बनी  हुई  है
 ।

 ae  के  नेता  राजकुमार  सूचना  फूला
 अभी

 हाल  में  भारत  में  art  थे
 ।

 हमारी  उनसे  बातचीत  हुई  ।  कुछ  सुझाव  भी  रखे  गये  ।

 इस्  सम्बन्ध
 में  रूस  तथा  चीन

 के
 प्रस्ताव  अरति  निकट हैं  ।  ये  लोग  हमसे  कुछ

 करने
 के  लिए  कहते  हें  तो  निश्चय  ही  हम  कुछ  करेंगे

 |
 बहुत  दिन  हुए  तब  हमने  लागोस  में  ए  क

 आयोग  को
 फिर

 बनाने
 का  सुझाव  दिया  शुरू  में  तो  वे  तैयार  नहीं  हुए  लेकिन

 अब  धीरे  धीरे  इसी  बढ़  रहे  हैं  ।  प्राचीन  जिनेवा  सम्मेलन  के  apt  पर  ही  एक

 सम्मेलन  बुलाने  की  मांग
 की

 गई  थी
 ।

 यह  मांग  कम्बोडिया  ने  रखी  थी  बाद  में  रूस  ने

 भी  इसका  समर्थन  किया  ।  लेकिन  हिन्द  चीन  में  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रयोग  की  बैठक  बुलाना  wk

 उसके  बाद  एक  सम्मेलन  प्रायोजित  करना  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  वहां  तुरंत  ही  ag

 रोक  दिया  जाये  ।  रूस
 के

 पास  इस  आशय
 का

 एक  संदेश  भेजा  जा  चुका है
 ।  कौर  यदि  रूस



 ३४३०  राष्ट्र मंडलीय  प्रधान  मंत्रियों  के  सम्मेलन  के  २४  १९६१

 बारे  में  वक्तव्य

 जवाहरलाल

 सहमत  हो  जाता  है  तो  इस  आयोग  की  बैठक  दिल्‍ली  में  ही  बुलाई  जायेगी  ।  जिनेवा  करार

 का  मूल  यहीं  था  कि  हिन्द  चीन  के  देश  किसी  भी  सैनिक  az  में  सम्मिलित  a

 हों  arx  लगभग  तटस्थ  रह  क्योंकि  इसी  में  उनका  भला  है  |

 लागोस  के  संबंध  में  कठिनायी  oe  है  कि  विभिन्न  पक्ष  इस  बात  का  प्रयत्न  कर  रहे

 व |  | हैं  कि  वे  ऐसी  नीति  को  स्वीकार  करें  जौ  कि  एकता  दूसरे  सैनिक गुट  का  समर्थन  करे

 इसी  के  फलस्वरूप  वहां  युद्ध  छिड़  गया  है  ।  इसका  हल  केवल  यह  है  कि  ५  को  एक

 तटस्थ  देवा  मान  लिय  जाय  |  यद्यपि  भारत  के  संबंध  में  में  तटस्थ  शब्द  का  प्रयोग  उचित

 nel  समझता  हूं  तथापि  लागोस  के  संबंध  में  यह  नीति  ठीक  होगी  अर्थात  ऐसी  सरकार  जिसमें

 सभी  दलों  का  प्रतिनिधित्व हो  तथापि  वे  किसी  के  साथ  सैनिक  समझौता न  करें  ।  जब

 तक  हम  इस  उद्देश्य  की  पूर्ति  का  प्रयत्न  करेंगे  इस  समस्या  का  हल  नहीं  हो  सकता

 है
 ।

 राजकुमार  सूचना
 जो

 कहा  कराये  थे  यही  बात  चाहते  थे  ।  वह  वहां  किसी  समय

 प्रधान  मंत्री  रहे  थे  तथापि  वहां  के  राजनैतिक  घटनाचक्र  का  कुछ  ऐसा  रूप  बदला  कि  वह

 लगभग  हटा  दिये  गये  ।  विभिन्न  सैनिक  गुटों  के  विरोधी  संघर्षों  के  कारण  जब  ऐसा  होता  है

 तो  बाहर  से  युद्धास्त्र  खाने  शुरू  हो  जाते  हैं  ।  दोनों  सैनिक  गुटों  से  पर्याप्त  युद्धास्त्र  आरा  रहे

 हैं  इससे  स्थिति  are  भी  गम्भीर  हो  गयी  है  ।  युद्ध  विराम  की  एक  आवश्यक  a  यह

 है  कि  बाहर  से  शास्त्रों  का  ग्राहक  बन्द  किया  जाय  |

 मैं  यह  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता हूं  |  परिशिष्ट  ४,  अनुबन्ध  सख्या  १४]

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 प्रफुल्ल  तथा  व्यापार  संबंधी  सामान्य  करार  के  संविदा कारी  पक्षों
 क

 सरहदें  सत्र  में  भाग  लेने

 वाले  भारतीय  तिनिधिमंडल  का  प्रतिवेदन

 ग  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  सौदा  चन्द्र  में  श्री  क  नग  की  ५ अर  से

 घ्रशुल्क  तथा  व्यापार  सम्बन्धी  सामान्य  करार  के  संविदाकारी  पक्षों  के  wares  सत्र

 जो  ३१  भ्रक्तूबर  से  १९  Rego  TH  जेनेवा  में  भाग  लेने  वाले  भारतीय

 प्रतिनिधिमण्डल  के  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखी  गई  ।
 देखिये  संख्या  एल०  टी ०  VRE EL

 पुनर्वास  उद्योग  निगम

 उद्योग  मंत्री  मनु भाई  म  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 (१)  समवाय  १९५६  की  धारा  R€&  की  उप-धारा  (१)

 mead ay  PEXE-—KoO  के  लिये  पुनर्वास  उद्योग  निगम  लिमिटेड  के

 वार्षिक  लेखापरीक्षित  लेखे  कौर  उस  पर  नियन्त्रक

 परीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  |

 at  के  लिये  उक्त  निगम  के  सरल  किये  हुये  वार्षिक  लेखे  ।

 उक्त  निगम  के  काय  को  सरकार  ढारा  समीक्षा
 ।

 क अ  _ _ [gears a में
 रखी

 गई
 ।

 देखिये  संख्या  एल०  टी
 ०

 Rw0o/k%]

 मूल  ५७५ प्रंग्रेजी



 ३  १८८३  (  )  सभा  a  कोय  दे ४३१

 (२)  श्रत्गावश्बक  cor  PEXY  की  धारा  3  की  उप-धारा  (६)

 mand  दिनांक  १०  १९६१  की  अधिसूचना  संख्या  एस०  को

 Y35  में  प्रकाशित  पटसन  देना  तथा  नियन्त्रण  )  g

 पुस्तकालय म  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  Tao  टी ०  wore 2]

 राष्ट्रों  परियोजना  निर्माण  निगम

 सिंचाई  कौर  चक  उपमंत्री  हाथी  |  में  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 सभा  पटल  पर  रखता  हूं

 समवाय  १९५६  की  धारा  ६३६  की  उप-धारा  (१)

 अ्त्तगत  ay  १६  X%E—Ko  के  लिये  राष्ट्रीय  परियोजना  निर्माण  निगम

 लिमिटेड  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षा  लेखे  तथा  उस  पर  नियंत्रक

 महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियों  सहित  |

 उक्त  निगम  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखी गई  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  २७७२/६ १]

 उपभोक्ता  मलय  पर  अप्रत्यक्ष  करों  का  प्रभाव

 (४)  एक  टिप्पण  जिसका  afta  श्राफ  इन्डायरेक्ट  टैक्सेज

 दि  कंज्यूमर  प्राइस  इंडेक्स  लिमिटेड  उपभोक्ता  मूल्य  देशनांक  पर

 mae  करों  का  प्रभाव  सीमित  है  ।

 म  रखी गई
 ।

 देखिये  संख्या  एल०
 ठी

 ०  R9193/& 2] १

 ह TE  Se

 प्राक्कलन  समिति

 एकसटो  उन्नीसवां  प्रतिवेदन

 श्री  दास प्पा  में  निर्माण  श्रीवास  कौर  शशक

 होटल  लिमिटेड  ate  के  बारे  में  प्राक्कलन  समिति  का  एक  सौ  उन्नीसवां

 प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता  हूं  ।

 re are  et  ee  ct

 सभा काय

 श्व
 हस

 1.0  | हि  dy शगाल  signal  श्रीमती  से  म मंत्री  सत्यनारायण

 20  ६१  को  रम्भ  होने  बाले  सप्ताह  में  लिए  जाने  वाले  सरकारी  et

 की  धोषणा  करता  जो  इस  प्रकार  होगा
 :--

 (१)  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  अग्रेतर  चर्चा
 पौर  मतदान

 (२)
 निम्नलिखित  मतली  की  अनुदानों  की

 की  मांगों  पर  चर्चा  घोर  मतदान
 ES RS  ा

 +मूल  अंग्रेजी  में



 PEAR  ्  की मांगें  २४  LEE

 |  भी  सत्यनारायण

 निर्माण  sara  कौर  संभरण

 सिंचाई  कौर  विद्युत

 बंदेशिक  काय

 श्रम  और  रोजगार

 (३)  २८  को  १९६१-६२  के  लिये  उड़ीसा  के  बजट  पर  सामान्य  चर्चा

 (४)  की  लेखानुदानों  पर  सभा  में  मतदान

 fat  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  के  बजट  पर  area  चर्चा

 २८  ्  को  होगी  ?

 सत्यनारायण  fag:  उड़ीसा  राज्य  का  FER L—-FR  का  बजट  २७  तारीख

 को  उपस्थापित  किया  जायेगा  कौर  २८  तारीख  को  उसके  संबंध  में  चर्चा  की  जायेगी  ।

 शी  त०  ए 6५  राव  क्या  केवल  लेखानुदान ही  लिया  जायेगा  ?

 fume  महोदय
 :

 सामान्य  बजट  के  संबंध  में  भी  यही  प्रक्रिया  अपनायी जाती

 @  ।  पहिले  उड़ीसा  का  बजट  सभा  के  सम्मुख  रखा  माननीय  सदस्यों  को  सारे  बजट

 पर  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  तत्पश्चात  लेखानुदान  लिया  जायेगा  ।  विस्तृत

 मांगें  बाद  को  ली  जायेंगी  ।

 fat  त०  राव  q  यह  जानना  चाहता हूं  fe  राज्य  सभा  को

 स्थगित  करने  तथा  उसे  पुनः  समवेत  करने  के  लिये  कौन  मंत्री  जिम्मेदार  है  इस  प्रकार

 aaa  तरीके  से  काम  करने  के  कारण  कर  दातों  का  बहुत  रुपया  नष्ट  हुमा  है
 ।

 संसद  काय  मंत्री  को  इस  संबंध  में  अपना  वक्तव्य  देना  चाहिये |

 अध्यक्ष  महोदय  :  उड़ीसा  के  बजट  के  संबंध  में  बोलते  हुए  माननोय  सदस्यों  को

 बहुत  अवसर  मिलेगा
 ।

 वे
 प्रपनी

 बात  तक  कह  सकते  हैं
 ।

 बिधि  मंत्री  धन  कु०
 :

 इस  संबंध  में  कोई  भ्रनुचित  बात  नहीं  की

 गयी  है  ।  यदि  सरकार  यह  निश्चय  करती  है  कि  संसद  यह  बजट  पारित  करे  तो  केवल  यही

 माग  अपना जा  सकता  art

 शी
 त०  ब०

 बिल  राब  :  यह  पहिले
 ही

 किया  जाना  चाहिये  था
 ।

 fot  सत्यनारायण सिंह  :  2aug A में
 जब  भूतपूर्व  ट्रावनकोर  कोचीन

 का
 प्रशासन

 केन्द्र  ने  लिया  तो  राज्य  सभा  का  सत्र  समाप्त  हो  चुका  तथापि  हमें  एक  wearer

 निकाल  कर  यह  कार्य  करना  इस  समय  विधि  मंत्रालय  ने  ag  राय  दी ऐसा  करना

 नियमित  नहीं  कहा  सकता  है  ।  हमें  उनकी  बात  ना ननि  पड़ी  |

 अनुदानों  की  मांगें--जारी

 बिधि  मंत्रालय--जारी

 पंश्रध्यक्ष  सौंदर्य
 :

 सभा  श्र  ब  विधि  मंत्रालय
 की  अनुदानों  मांगों  पर  चर्चा

 करेगी  |
 श्री  ब्रज रज

 सिंह  अपना
 भाषण  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 मूर  प्रंग्रेजी  में
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 श्री ब्जराज  सिंह  अ्रध्यक्ष  कल  में  राजनीतिक  पार्टियों

 की
 मान्यता  के  प्रद

 पर
 निवेदन  कर  रहा

 था  ।  उसी  सदमे  में में  एक  कौर  तथ्य  कानून
 मंत्री  महोदय  के  ध्यान  में  लाना  चाहता हूं

 ।  सन्‌  १९५७  के  चुनावों  के
 बाद  चुनाव  कमीशन

 ने  ते  किया  कि  जिन  लोगों  की  जमानतें  जब्त  हो  गयी  हैं  उनके  वोटों  को  राजनी  तिक  पार्टियों

 को  मान्यता  देने  के  सिलसिले  में  नहीं  गिना  जाएगा  ।  इसके  पहले  PERE  में  यह  निश्चित

 किया  गण  था  तो  यह  बात  ध्यान  में  नहीं  रखी  ,

 महोदय  पीठासीन

 च्  PEAS  में  जब  मान्यता  के  wea  पर
 विचार

 किया  गया  था  तब  एलेक्शन  कमिशन

 ने  निर्णय  दिया  था  क्रि  रान  PEXR  के  चुनावों  में  जिन  लोगों  की  जमानतें  जब्त  हो  गयी

 हैं  उनके  वोटों  को  किसी  राजनैतिक  पार्टी  को  मान्यता  देने  के  लिए  न  जाय  ।  मैं

 निवेदन  करना  चाहता  हुं  कि  यदि  ५७  के  चुनावों  के
 बाद  एलेक्शन  कमिशन  को  ag  सिद्धान्त

 तय  करना  था  तो  उसका  राजनैतिक  पार्ट  को  पहले  से  नोटिस  दे  देना  चाहिए  था  कि  yo

 के  बाद  राजनैतिक  पार्टियों  को  मान्यता  प्राप्त  करने  के  मान्यता  के  प्रश्न  पर  विचार

 करने के  लिए  जिन  लोगों  की  जानें  जब्त  हो  जायेंगी  उनके  वोटों  को  हम  नहीं  गिनेंगे  ।

 ऐसी  बात  नहीं  हुई  ।  wa  ५७  के  बाद  जिन  राजनैतिक  पार्टियों
 की

 मान्यता  के  om पर

 विचार  किये  गया  है  तो  चुनाव  कमिशन  ने  इकतरफा  इस  तरह  का  निचय  ले  लिया

 कि  जिन  लोगों  की  जिन  राजनैतिक  पार्टियों  के  उम्मीदवारों  की  जमानतें  जब्त  हो  गयी  थीं

 उनके  वोटों  की  गिनती  नहीं  होगी  ।  में  निवेदन  करना  चाहता  कि  ऐसे  sweat  पर  जिन

 पर  कि  देश  का  कौर  प्रजातंत्र  का  भविष्य  fant  करता  है  इस  तरह  से  इकतरफा  निर्णय

 नहीं  लेना  चाहिए  ।  इसलिए  कल  जो  में  ने  निवेदन  किया  था  उसमें  कानून  मंत्री  महोदय

 इसे  भी  जोड़  लें
 कि

 चुनाव  कमिशन  इन  सब  तथ्यों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इस  पर

 विचार करे  ।

 एक  बात  जो  कि  मान्यता  प्राप्त  पार्टियों  के  लिए  होती  है  वह  यह  है  कि  उनको

 मतदाता  सूचियां  फ्री  दी  जाती  हैं  ।  यह  एक  ऐसी  चीज  है  जो  कि  एक  पक्षपातपूर्ण  व्यवहार

 हो  जाता है  उन  लोगों  के  विरुद्ध  जिनहें  कि  मान्यता  प्राप्त  नहीं  होती  है  ।  इसलिए में  निवेदन

 चाहूंगा  कि  इस  प्रश्न  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  किया  जाय
 और  यदि  श्राप  ak  कुछ

 नहीं  कर  सकते तो  कम से  कम  यह  तो  कर  सकते  हैं  कि  ऐसे  अखिल  भारतीय  संगठन

 जिनको  कि  किन्हीं  राज्यों  में  मान्यता  प्राप्त  है  कौर  किन्हीं  में  उनको  मान्यता  प्राप्त  नहीं

 यह  तो  ठीक  है  कि  जहां  उनको  मान्यता  प्राप्त  नहीं  है  वहां  की  मतदाता  सूचियां  उनको

 नदें  क्योंकि  मतदाता  मान्यता  प्राप्त  होने  से  मिलती हैं  ।  लेकिन  इतना तो  अवश्य

 कर  दें  कि  जो  इस  तरह  के  श्रखिल  भारतीय  संगठन  हैं  उनको  उन  राज्यों  में  भी  जहां  कि

 उनको  मान्यता  प्राप्त  नहीं  हैं  उनका  सिम्बल  उनको  जरूर  दे  दिया  जायगा  ।  ऐसे  शेरगिल

 भारतीय  संगठनों  को  हर  एक  राज्य  में  जहां  उनको  मान्यता  प्राप्त  है  प्रौढ़  जहां  मान्यता

 नहीं  भी  प्राप्त  उनका  निशान  उनको  जरूर  दे  दिया  जाय  ।  यदि  me  इस  पर

 विचार  करेंगे  तो  इससे  जनतंत्र  के  मजबूत  होने  में  मदद  मिलेगी  ।

 में  ने  कल  भी  निवेदन  किया  था  कि  इस  निर्णय  के  पीछें  न  कोई  संवैधानिक  व्यवस्था

 कोई  संसद्‌  का  कानून  है  कौर

 न
 कोई  नियम  ही  है  सिफ  एलेक्शन  कमिशन  का  एक

 |
 नोटिफिकेशन  है  |
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 केवल  एकਂ  मिनट  में  में  प्रापक  ध्यान  एक  बात  पर  श्राकृषित  करके  भाषण

 समाप्त
 कर  दुंगा  ।  काश्मीर  हिन्दुस्तान  का  एक  हिस्सा  भारत  का  श्रविभाज्य  ह :-  अ  ||

 इसमें  कभी  दो  रायें  नहीं  रहीं  ate  सारा  मुल्क  इस  पर  एक  है  लेकिन  शभ्रफसोस  की

 बात  यह  है  कि  बारबार  हमारे  यह  कहने  के  बावजूद  भी  हमारे  इस  संसद  द्वारा  पास  कानून  वहाँ
 उसी  vet  में  लागू नहीं  होते  हैं  ।  उनके  लिए  एकਂ  अलग  व्यवस्था  है  कि  जो  भी  कानून  यह

 संसद पास करे
 पास  करे  उस  पर  प्राण  काश्मीर  सरकार  सहमति  प्रकट  कर

 दे
 तो  वह  कनून  वहां  पर

 भी  लागू  हो  जायगा  ।  सन्‌  PEUE  में  क्रिमिनल  ला  ५ ५  ऐक्ट  जो  यहां  से  पास  हुमा  था  उसको

 कश्मीर  की  सरकार  ने  स्वीकृति  दे  दी  सदरे  रियासत  की  स्वीकृति  प्राप्त  हो  चकी  है  उसके

 बावजूद
 भी

 अभी  तक  वह  कानून  वहां  पर  लागू  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हुं  कि  जरा  इस  पर
 ध्यान

 दिया  जाय  ।  आखिर  यह  कौन  सी  स्थिति  है  कि  हम  किन्हीं  खास  व्यक्तियों को  या  लोगों  के

 समूहों  को  उनके  खिलाफ  काम  करने  के  लिए  या  किन्हीं  को  कोई  विशेष  सुविधा  देने  के  लिए  कानून

 का  परमल ३,  २३  बरौरी ४,
 ४

 साल  के  लिए  टाले  यह  उचित  बात  नहीं  होगी  शर  उसका

 नतीजा  यह  हो  रहा  है  कि  काश्मीर  में  जो  कुछ  राजनीतिक  किस्म  के  केस  चल  रहे  हैं  उनमें  काफी

 देर  हो  रही  है  खास  तौर  से  वहां  का  हजरतबलगंज  का  षड़यंत्र  केस  इसकी  साफ  मिसाल  है  |  मुझ

 किसी  पक्ष  के  बारे  में  नहीं  कहना  है  ।  लेकिन  यह  जरूर  है  एक  माना  gar  सिद्धान्त  है
 कि

 जब  न्याय  देर  से  मिलता  है  तो  वह  एक  तरह  से  शअ्न्याय  हो  है  ।  एक  केस  जिसकी

 तीन  साल  तक  उसकी  सुनवाई  शुरू  न  हो  तो  उसका  नतीजा  यह  निकलता  है  कि  जो  उसमें  अपराधी

 श्र  मुजरिम  होते  हैं  उनको  यह  विश्वास  नहीं  रहता  कि  उनके  साथ  कोई  न्याय  हो  सकेगा  |  में  चाहूंगा

 कि  सरकार इस  प्रदान  पर  विचार  करे  पौर  काश्मीर  सरकार  को  यह  राय  दे  कि  जब  वह  इस  कानन

 को  मान  चुकी  है  कौर  अपनी  स्वीकृति दे  चकी  है  तब  उसको  पूरे  तरीके  से  लागू  किया  जाना  चाहिए  |

 शी  राधा मोहन सिह  (  )  उप  अध्यक्ष  में  ग्रा पका  बड़ा  श्राभारी हूं हूं  कि  ध्रापनें

 मुझ  इस  विषय  पर  कुछ  निवेदन  करने  का  aa  दिया  ।  वासन  का  यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कर्तव्य

 है  कि  इंसाफ  का  एसा  प्रबन्ध  करे  ताकि  जनता  को  सस्ता  प्रौढ़  त्वरित  इंसाफ  सुलभ  हो  सके  |  है

 राज  मुझे  खेद  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  ऐसी  व्यवस्था  मौजूद  नहीं  है
 प्रौर

 जनता
 को

 इंसाफ

 मंहगा  मिलता  है  श्रौर  देर  से  भी  मिलता  है  ।  यहां  पर  इस  सदन  में  श्र  राज्यों  के
 विधान  मंडलों

 में  भी  बार  बार  इसके  लिए  नवाज  उठाई  जाती  fate  शासन  की  तरफ  से  यह  झ्राइवासन  दिया

 जाता है  कि  इस  बात  का  प्रयत्न किया  जायगा  लेकिन  मुझे  यह  देखने में  जाता  है  कि  शासन  की

 तरफ  से  ऐसा  कोई  सक्रिय  कदम  नहीं  उठाया  गया  है  जिससे  कि  जनता  को  बय  सस्ता  मिले

 जल्दी  मिले
 |

 न्यायालयों  में  मुकद्दमों  का  वर्षों  तक  चलना
 श्र

 उनके  फसलें  में  देर  लगना  यह  एक

 पुराना  किस्सा  है  ate  जब  मैं  एक  विद्यार्थी  था  तब  भी  इसके  बारे  में  सुनता  था  हालांकि तब

 से  न्यायाधीशों  की  संख्या  में  काफी  वृद्धि  हो  चुकी  है  तब  भी  देखने  में  यही  भ्राता  है
 कि  मुकदमे

 कचहरियों  में  सालों  लटके  रहें  हैं  भ्र ौर  उनकी  अपीलें  हाईकोर्ट  प्रौढ़  सुप्रीम
 कोर्ट  में

 पड़ी  रहती

 हूं  और  उनका  निबटारा  नहीं  होता  है  ।  में  अपने  न्याय  मंत्री  महोदय  से  जानना  चाहता

 कि  वें  च्  को  यह  बतलायें कि  शासन  की  तरफ  से  कौन  से  उपाय  काम  में  लाये  गये  यह

 इसाफ  जल्दी  से  जल्दी  प्राप्त  हो  सके  हम  तब  यह  कहने  के  योग्य  होंगे  कि  जो  श्राप

 met  किया  है  जो  आपने  उठाया  है  वह  कहां  तक  कारगर FAT  है  ।
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 मैं  आपसे  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  सदन  में  पौर  प्रत्यक्ष  यह  कहां  गया  है  कि
 इसके  लिए

 न्यायाधीशों  की  संख्या  में  aire  वृद्धि  की  जाय  ।  लेकिन  मेरा  कहना  है  कि  खाली  न्यायाधीशों  at

 संख्या  बदन  से  यह  चीज  किस  तरीके  से  दूर  हो  सकती है  ?  हमारी  आबादी  निरन्तर  बढ़ती  चलो

 जा  रही है  |  हम  यह  कहते  हैं  कि  हमारे  पास  खाना  पर्याप्त  नहीं  है
 प्रौर  आबादी  बढ़ने  पर

 लगाने  के  लिए  हम  परिवार  नियोजन  की  कारण  लेते  हैं  तो  कया  यहां  पर  भी  फैमिली  प्लानिंग  जसी

 कोई  चीज  नहीं  कर  सकते  बजाय  जजों  की  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढाने के  प्यार  हम  यह  प्रत्यक्ष

 करते  कि  कामों  की  संख्या  कम  करें
 तो

 में  समझता  हुं  कि  यह  श्रमिक  कारगर
 सिद्ध  होता  ।

 में

 आपसे  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  इधर  भी  ध्यान  दिया  जाय
 ।  अगर  हम  इस  बात  का

 प्रयत्न  करे  कि  cot  जो  बड़ी  तादाद  में  हर  प्रकार  की  अपीलें  एडमिट  हो  जाती  हैं  उनको

 स्वीकार  करने  के  पहले  उनकी  छानबीन  की  जाय  तो  feat  हद  तकਂ  हम  अपीलों  की  तादाद  कम  करने

 में  सफल  हो  सकते  हैं  ।

 qa  ७  में  बहुत  से  लोग  सुप्रीम  कोर्ट  र  हाईकोट्रंस  में  प्रैक्टिस  करते  हैं
 प्रौढ़

 उन्होंने

 न्याय  को  सस्ता  कौर  त्वरित  बनाने  के  लिए  बहुत  सी  बातें  रक्खी  हैं
 ।  लेकिन  म॑  तो  एक  सामान्य

 जिन  होने  तौर  जनता  का  एक  मामली  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  यह  कहना  चाहुंगा  कि  क्या  ऐसा

 थीं  हो  सकता  है  कि  are  वकील  लोग  अपनी  फीस  बढ़वाने  के  लिए  एकਂ  दिन  के  मुकदमे  के

 लिए ४,
 ४

 दिन  बहस  करते  हैं  तो  वह  एसा  न  करने  पायें  झर  उन  पर  कोई  उचित  प्रतिबंध  लगा

 दिया  जाय ?  आखिर  यहां  सदन  में  हम  एक  टाईम  दाखिल  रखते  हैं  कि  ग्रमक  बिल  अथवा  लेजिस्लेशन

 पर  हम  इतना  समय  देंगे  उसको  इतने  समय  के  अन्दर  हम  पास  कर  गे  तो  क्या  इसी  तरह  का

 कोई  एक  इंतजाम या  टाईम  sae  मुकदमों के  लिए  नहीं  तय  कर  सकते  हैं  कि  अमुक  किस्म

 के  मुकदमों को  हमें  इतनी  अवधि के  भीतर  निबटा देना  होगा  ?  हम  यह  व्यवस्था  नहीं  कर

 सकते  हैं  किसी  मुकद्दमे  में  कितना  समय  दिया  जाय ?  अभी  होता  यह  है  कि  कोई  बड़े

 बकील  साहब
 हैं  श्र  उनकी  फीस  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  है  तो  वह  ५  दिन  बहस  करते  ७  दिन

 बहस  करते  हैं  इस  कारण  भी  मुकदमा  के  फसले  में  देर  होती  है  ।  में  यह  नहीं  कहता fe  न्यायाधीशों

 की  संख्या  बढ़ाने  से  कोई  लाग  नहीं  मुमकिन है  किਂ  उससे  कुछ  लाभ  हो  जाय  लेकिन

 पिछले  २०,  २५
 वर्षों  से  में  देखता  रहा  हूं  कि  खाली  न्यायाधीशों  की  संख्या  बढ़ाते  रहने  से  हमें  अपेक्षित

 सफलता  नहीं  मिल  पायी  है  प्रौढ़  इसीलिए  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हम  ऐसा  प्रबन्ध  करें  कि  भ्र पी लों

 की
 संख्या  कम  हो  कौर  साथ  ही  वहां  जो  समय  दिया  जाता  है  बहस  के  लिए  कौर  मुकदमों  का

 फैसला  करने  में  उनमें  भी  कुछ  एक  प्रतिबंध  लगा  कर  कमी  करने  का  प्रयत्न  करें  इसके  सथ  ही

 हमें  इस  प्रोर  भी  ध्यान  देना  है  कि  न्याय  जहां  जल्दी  सुलभ  हो  वहां  ae  सस्ता  भी  हो  ।

 राज  कहा  जाता  है  किः  न्याय  को  प्राप्त  करना  इतना  मंहगा  हो  गया  है  कि  गरीब  लोग  उसको  प्राप्त

 नहीं  कर  सकते  ।
 हमारे  बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  भी  इस  चीज  को  कहा  है  कि  we

 फीस  बढ़ती जाती  वकीलों  की  फीस  बढ़ती  जाती  है  ate  राज  हालत  यह  है  कि  जहां  पहले

 मुकदमे  में  एक
 कसा

 खच  होता  था  वहां  श्री  दस  पेसा  खर्च  होता  है  ।  समय  झरा  गया  है
 जब  कि

 हमको  न्याय  को  सरल  जनता  को  जल्दी  मिलने  वाला  बनाना  चाहिए  अन्य  1

 न्याय  इतना  मंहगा  हो  चला  है
 कि

 गरीब  ate  साधारण  लोगों  के  लिए  न्याय  प्राप्त  करना  असंभव

 ढो  जायगा  |
 में  माननीय  मंत्री  महोदय  से  बह  चाहता  हूं  कि  इस  दिशा  में  क्या  कदम  उठाया

 गया  ताकि  लोगों  को  न्याय  की  प्राप्ति  सस्ती  प्रौर  जल्दी  हो  सके  |

 में  नहीं  कह  सकता
 कि

 यह  कहां
 तक

 सही  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  डिस्पेंसेशन  साफ़  जस्टिस

 की
 जो  पुराना  प्रोसीड्योर  न्याय  को  प्रदान  करने  की  जो  पुरानी  प्रणाली  वह  कम्बरसम  हो

 है  और  उस  तरफ  सरकार  को  ध्यान  देना  चाहिए  ।  एविडेंस  एक्ट  या  इंडियन  पीनल

 कोड
 में  कोई  गलती  नहीं  है

 ।
 वे  बहुत  भ्रच्छे  कानून  लेकिन  प्रो सीड् योर के  बारे  में  यह  बाठ  नहीं
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 कही  जा  सकती  है  ।  उत  को  कौर  सत्ता  अर
 शी  घ्नतापूर्ण  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  ला  मिनिस्टर

 साहब  से  प्रार्थना  करना
 चाहता

 हूं  कि  सरकार
 की  से  प्रोसीड्योर  की  अदालतों  के  बनने

 कौर  न्याय  वितरण  करने  की  प्रक्रिया  की  झोर  खास  ध्यान  दिया  जाये  ।

 मे
 एक

 सुझाव  यह  देना  चाहता  हूं
 कि  ऐसा  प्रबन्ध  किया  जायें  कि  किसी  भी  मुकदमे  में  थर्ड

 अपील  की  इजाजत  न  दी  जाये  ।  मैं  जानता  हूं  कि  जितनी  अधिक  ७, अ्रपी लें  होती  उनमें

 फ़सलों के  रिसे  बदलने
 की

 सम्भावना  उतनी  भ्रमित  होती  है  ।  इसका  परिणाम  यह  होता

 है
 कि

 लोगों  के  मन
 में

 न्याय  के  सम्बन्ध  में  सन्देह  पैदा  होता  है  प्रौर  उनको यह  समझाने

 में  बहुत  मुद्रिका  होती  है  कि  आख़िर  न्याय  क्या  है  ।  डिस्ट्रिकट  कोर्ट  एक  फ़ेसला  करती  हाई  कोर्ट

 दूसरा  करती  है  कौर  सुप्रीम  कोटें  कोई  शर  करती  है  हर  एक  ग्रसित  न्यायालय  दूसरा

 मसला  करता  है
 ।

 इस  कारण  मैं  हुं  कि  ware  किसी  मुकदमे  में  दो  भ्र पी लें  हो  गई  तो  उस

 में  थ  ग्रसित  कभी  भी  एलाऊ  नहीं  होनी  चाहिए--उसको  सुप्रीम  कोर्ट  में  नहीं  ard  देना

 चाहिए  |  में  समझता  हूं  कि  एसा  करने  से  बहुत  से  मुकदमे  ख़त्म  हो  सकते  हैऔर  ज्यादा  मुकद्दमे

 ऊपर  नहीं  ज्  पायेंगे  ।

 यह  कहा  गया  है  कि  रिटायर्ड  ज़जीर  Flat  जज  a  स्थान  से  अवसर  प्रप्त  करत  हैं

 उनको--फिर  से  प्रेक्टिस  करने  की  इजाजत  नहीं,देनी  लेकिन  में  ऐसा  ara  नहीं  करता  F  ।

 में  समझता हुं  कि  ऐसा  करना  उन  पर  अपनी  इच्छा  के  पेशे  को  म्रख्तियार  करने  पर  प्रतिबन्ध
 के

 समान

 होगा ।  में  नहीं  समझता  किः  उन  पर  श्रीवास  करने  का  कोई  है  ।  उन  पर  इतना  प्रतिबन्ध

 लगाया जा  सकता  है  कि  जिस  उच्च  न्यायालय  से  वे  श्रवसर  प्राप्त  करते  उसमें बे  फिर  प्रैक्टिस

 न  लेकिन  उन  पर  मु  कम्मल  प्रतिबन्ध  लगा  देना  मुनासिब नहीं  होगा  ।  उन  का  जो  अनुभव  है

 कानन का  जो  ज्ञान  उन  को  उस  को  उपयोग  करने  का  प्रदान  करना  चाहिए  |  समझ ता

 हूं  कि  यह  कोई  एसी  बड़ी  चीज़  नहीं  है  कि  जिस  के  लिये  हम  को  कानून  बनाना  पड़े
 ।

 हम  देखते  हैं  कि  वकीलों  डाक्टरों  की  फ़ीस  के  बारे  में  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है
 ।

 जिस  अवस्था

 में  हम  रह  रहे  उस  में  देखा  जाता  है  किਂ  हर  प्रकार  के  मूल्यों  पर  प्रतिबन्ध  है  भ्र ौर  हम  मुनाफाखोर
 री

 को  रोक  रहे  बाज़ार  में  कीमतों  पर  सीलिंग  है
 ।

 लेकिन  पुराने  डाक्टर  शौर  वकील  जो

 इतनी  ज्यादा  फ़ीस  लेते  उन  पर  कोई  सीलिंग  नहीं  है  ।  मैं  ला  मिनिस्टर  साहब  से  करना

 हूं  उनको  इस  तरफ  ध्यान  देना  चाहिए
 ak

 बड़े  बड़े  वकीलों  ah
 free

 अजीज से  परामर्श  लेकर  ऐसा  तरीका  निकालना  चाहिए  कि  वकीलों  की  फ़ीसों पर  कुछ  नियंत्रण

 लगाया जा  सके  ।  सस्ता  न्याय  प्राप्त  करने  की  दिशा  में  यह  एक  बहुत  बड़ा  कदम  होगा
 |

 जो  दो  तीन  सुझाव  मैं  ने  रखे  मैं  प्रा  करता  हूं
 कि

 हमारे
 ला

 मिनिस्टर  साहब  उन  पर  विचार

 करेंगे  शौर  ऐसा  प्रबन्ध  करेंगे  कि  सस्ता  कौर  शीघ्र  न्याय  ord  करने  में  हमको  श्रासानी  हो  सके  ।

 भी  त्यागी  में  विधि  मंत्रालय  को  दोनों  चनावों  तथा  विधि  आयोग  के  are

 के  लिये  धन्यवाद  देता  हूं  ।  विधि  मंत्रालय  के  प्रशासन  के  अधीन  इन  दोनों
 संस्थाओं  ने  बहुत  अच्छा

 काम  किया  है  ।

 जहां  तक  मंत्रालय  द्वारा  किये  जाने  वाले  काम  का  सम्बन्ध  है  यह  मंत्रालय  विधेयकों  के  मूल

 सबसे  तैयार  करता  या  अरन्य  मंत्रालयों  द्वारा  तैयार  किये  गये  की  जांच

 करता  है

 .  मूल  अंग्रेंजी
 में
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 उनकी  व्याख्या  करता  कौर  कई  ऐसे  कार्य  जो  इस  मंत्रालय  को  करने  चाहिये  वह  प्रत्य  मंत्रालयों

 द्वारा  किये  जाते  हैं
 ।

 उदाहरणस्वरूप  न्यायपालिका  इस  मंत्रालय  के  अधीन  होनी  चाहिये  थी  जबकि

 उसे  गृहमंत्रालय के  adit  रखा  गया  है  ।

 मैँ  अपने
 ४०

 वर्ष  के  राजनैतिक  भ्रनुभव  के  rare  पर  कह  सकता  हूं  कि  देश  विघटन  की

 झोर  बढ़  रहा  हमें  चाहिये  कि  हम  न्यायपालिका  का  एकीकरण  करें
 क्योंकि  इससे  देश की

 एकता  बनाये  रखने  में  बहुत  मदद  मिलेगी ।  इस  प्रयोजन  के  लिये  हमें  भारतीय  न्यायपालिका

 सेवा  की  स्थापना  करनी  चाहिये  ।  उच्च  न्यायालयों  को  जिला  न्यायाधीशों  तथा  wet  न्या

 संस्थाओं  पर  प्रशासनिक  भ्र धि कार  दिये  जाने  चाहियें  ।

 भारतीय  समाज  का  पतन  हो  रहा  है  वह  समाज  जिसके  सम्बन्ध  पहिले  धामिक  संस्कारों  पर

 अ्राधारित  थे  aa  बिल्कुल  श्रमिक  हितों  के  आधार  पर  चलता  है  |  इस  का  प्रमाण  यह  है  कि

 बाजी  बढ़ती जा  रही  है  ।  न्याय  प्रक्रिया  बहुत  विलम्बपूर्ण है  ।  १९५७  के  आ्रांकड़ों  के  अनुसार  इलाहाबाद

 उच्च  न्यायालय  में  ४१८३४  मामले  नत्रा  में  २३,०००  मामले  थे  |  जबकि  भारत  के  समस्त

 उच्च  न्यायालयों  में  निलम्बित  मामलों  की  संख्या  १,८  २,९४७  थी  ।  में  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार

 ने  मुकदमों  के  शीघ्र  निर्णय  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  है  कि  न्यायाधीशों  पर  राज्य  सरकारों का  नियंत्रण  नहीं  रहना

 चाहिये |  उनकी  प्रशासनिक  शक्तियां  उच्च  न्यायालय  को  दे  दी  जायें  |  जब  तक  हम

 पालिका  को  राज्य  सरकारों  के  दबाव  से  मुक्त  नहीं  करेंगे  तब  तक  वह  पूर्ण  स्वतंत्रता  से  कार्य  नहीं

 कर  सकती है  ।

 एक  मुकद्दमे  बाजी  में  वृद्धि  हो  रही  है  कौर  दूसरी  जनता  का  विश्वास  न्यायपालिका  से

 उठता  जा  रहा  है  क्योंकि  wa  न्यायपालिका  में  भी  घूसखोरी  चलने  लगी  इस  सम्बन्ध  में  विधि

 आयोग  की  सिफारिश  भी  यह  है  कि  न्यायपालिका  को  भष्टाचार  से  मुक्त  करने  के  लिये  उन्हें

 न्यायालय  के  नियंत्रण  में  रखना  झ्रावस्यक  है  ।  वस्तुतः  जब  विधि  aah  की  यह  राय  है  तथा  जनता

 तथा  संसद्‌  की  यह  राय  है  तब  समझ  में  नहीं  कि  इसे  क्रियान्वित  करने  में  क्यों  विलम्ब  किया

 भा  रहा  है
 ।

 मेरा  सुझाव  है  कि  इस  संसद्‌  के  भंग  होने  के  पूवे  ही  हमें  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय  कर  लेना
 |

 अरब  मैं  वकीलों  की  फीस  के  बारे  में  कहना  चाहता  हूँ  ।  इस  सम्बन्ध  में  कोई  श्रधघिकतम  सीमा

 निश्चित  की  जानी  क्योंकि  वकील  लोग  मनमानी  फींस  लेते  हैं  कौर  कोई  नहीं
 जानता  कि  बे

 किस  सीमा  तक  सही  आयकर  देते  हैं  ।  स्वंय  वकीलों  का  यहं  कर्तव्य  हैं  कि  वे  क  बढ़  कर  इस

 ray
 में  कुछ  विनियंत्रण  रोपित  करें  |

 देश  की  न्याय  प्रक्रिया  में  भी  पर वतन  करने  की  झ्रावइ्यकता  है  ।  का  न्याय  केवल  तक॑

 ax  परिवार  पर  भ्राधारित  रहता  है  वहां  तथ्य  को  बहुत  कम  स्थान  दिया  जाता  फलस्वरूप

 बहुत  विलम्ब  होता  wa:  इस  प्रणाली  में  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 भारत  में  कुछ  केन्द्र  द्वारा  प्रशासित  क्षेत्र  भी  हूँ  उनका  प्रशासन  गृह  मंत्री  के  द्वारा  किया  जाता

 है
 ।

 मेरे  विचार  से  कम  से  कम  स्थानीय  प्रशासन  विधि  मंत्रालय  को  दिया  जाना  चाहिये  जिससे  कि

 वहां  के  निवासियों  को  यह  संतोष  हो  कि  कम  से  कम  उन  के  हितों  की  रक्षा  एक  निरपेक्ष  संस्था  करती

 हैं  कौर  उनके
 मामलों

 का
 निपटारा  पुलिस  या  जिला  मजिस्ट्रेट  के  द्वारा  नहीं  किया  जायेगा

 ।

 भारत  के  समस्त  न्यायाधीद्षीं  ने  दल्ली  में  एकत्र  हो  कर  ott  हाल  यंह  राय  जाहिर  की  है  कि

 लोकतंत्र  की  रक्षा  करने  तौर  जनता  को  राहत  देने  के  लिये  भारतीय  न्यायपालिका  सेवा  क  निर्माण
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 करना  प्रावदा  में  श्राशा  करता  हूं  कि  सरकार  इस  विषय  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  करेगी

 और  इस  प्रकार  न्यायाधीशों  के  निर्णयों  का  स्तर  जो  पहिले  से  गिर  गया  है  उसे  उठाने  का  प्रयत्न
 करेगी ।

 tat उ०  लठ  पाटिल  )  :
 मैं  श्री  त्यागी  की  इस  बात  से  सहमत  हूं  कि  न्यायपालिका

 को  कार्यपालिका  से  तत्काल  पृथक्‌  किया  जाय  ।  तथापि  भ्र भी  तक  कई  राज्यों  में  ऐसा  नहीं  किया

 गया  है  ।  जहां  यह  प्रयोग  किया  भी  जाता  है  वहां  भी  सरकार  किसी  न  किसी  रूप  में  न्यायिक  पदों  पर

 नियुक्तियों  पर  दबाव  डालती  है  ।  यह  बात  अनुचित  है  ।

 कई  राज्यों  में  यह  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  कि  वे  विभिन्न  प्रकार  की  विशेष  विधियां  बना  कर

 न्यायपालिका  पर  प्रतिबन्ध  लगा  रहे  हैं  ।  उदाहरण  के  रूप  में  राजस्व  न्यायाधिकरण ों  तथा  सहकारी

 अधिकरणों की  स्थापना  की  जा  रही  है  ।  इनका  कार्य  विशुद्ध  रूप  से  न्यायिक  है  तथापि  उन  पर

 नियुक्तियां  राज्य  सरकार  द्वारा  ही  की  जाती  हैं
 ।

 इन  नियुक्तियों  को  लोक  सेवा  आयोग  से  पृथक्‌

 रखा  जाता  हे  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  एक  विशेष  saw  बनाया  जाय  इस  में  उच्च

 न्यायालय  के  दो  न्यायाधीश  तथा  एक  विधि  विभाग  का  ज्येष्ठ  कर्मचारी  होना  चाहिये  |  राज्य  केਂ

 न्यायाधिकरण ों
 में

 न्यायाधीशों
 की  मजिस्ट्रेट कौर  जिला  जजों  की  नियुक्ति  उनकी  पदोन्नति

 के  सारे  कार्य  इसी  शभ्रायोग  को  सौंपे  जाने  चाहियें  |

 कई  राज्य  सरकारों  में  यह  प्रवृत्ति  बढ़ती  जा  रही  है  कि  वे  मुकट  माज़ी  से  लाभ  उठाना  चाहते

 हैं
 और

 इसलिये  कोर्ट फीस बढ़ा
 दी

 गई  है
 ।  मेरे  विचार से  कोर्ट  फीस  में  इतनी  वृद्धि  हो  गई  है  कि

 सामान्य  जनता  के  लिये  ग्राहक  लड़ना  बहुत  कठिन  हो  गया  है  ।  इस  जोर  सरकार

 को  ध्यान  देना  चाहिय े।

 wat  तक  हम  विधि  संबंधी  सहायता  देने  के  लिये  कोई  झ्रादर्श  प्रणाली नहीं  निकाल  पाये

 हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  यद्यपि  राज्य  सरकारों  ने  कुछ  उपबन्ध  किये  हैं  तथापि  गरीब  व्यक्ति  उससे  लाभ

 नहीं उठा  सके  हैं  ।  क्योंकि यह  बात  ऐसी  कि  गरीब  व्यक्ति  को  इस  बात  पर  विश्वास  होना  कठिन

 होता  है  |  विधि  मंत्रालय  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  एसी  तरकीब  ढूँढनी  चाहिये कि  जो  आ्राददें

 हो  तथा  जिसे  अन्य  राज्यों  में  भी  क्रियान्वित  किया  जा  सके  |

 श्री  भरूचा  ने  चुनाव  पद्धति  में  कुछ  सुधार  करने  की  सलाह  दी  हे  ।  इसमें  सन्देह  नहीं  है  कि

 चुनाव  आयोग  ने  देश  में  चुनावों  का  कार्य  बहुत  प्रशंसनीय  तरीके  से  किया  है  ।  किसी  भी  दल  को

 इसके  विरुद्ध  कोई  शिकायत नहीं  है  ।  उनका  यह  कहना  है  कि  मतदान  पत्र  में  निशान  या  मुहर  न

 लगा  कर  उस  में  छिद्र  कर  दिया  जाय  ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  निशान  या  मुहर  लगाने

 की  प्रणाली  है अब  हमारे  मतदाता  अवगत  हो  चुके  हैं  |  इसी  प्रणाली  को  चलने  दिया  जाय  इसमें

 फेर  बदल  करने  से  प्रौढ़  गड़बड़  हो  जाने  का  भय  है  ।

 यह  भी  सुझाव  दिया  गया  है  कि  सफल  उम्मीदवार  का  व्यय  सरकार  को  वहन  करना  चाहिये  ।

 मेरे  विचार  से  यह  सुझाव  व्यावहारिक  नहीं  होगा  ।  इस  से  व्यय  कम  होने  के  स्थान  पर  कौर  अधिक

 बढ़  जायेंगी  |

 श्री  कालिका  सिह
 :

 हमारी  आयोजित  भ्र र्थ व्यवस्था में  यदि  सब  से  भ्रमित

 a
 श्राघात  किसी  विषय  पर  बुझा  है  तो  वह  न्याय  कौर  व्यवस्था  है  ।

 हमारी  योजनाओं  में  इसका
 कहीं

 मिल  sat  में
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 उल्लेख  ही  नहीं  है  ।  अरब  क्योंकि  हम  योजनायें  बनाते  जा  रहे  हैं  तो  इस  बात  का  भी  निश्चय  किया

 जाना  चाहिये  कि  न्याय  विधि  को  कब  तक  योजना  में  स्थान  नहीं  दिया  जायेगा  ।  हम  इस  समय

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  का  मसविदा  तैयार  कर  रहे  हैं  यह  आवश्यक  है  कि  विधि  कौर

 व्यवस्था  को  इस  में  स्थान  दिया  जाय  ।  इतना  ही  नहीं  अपितु  न्यायपालिका  के  भ्र धि कारियों  को  भी

 आवास  इत्यादि  की  वही  सुविधायें  मिलनी  चाहियें  जोकि  विकास  अधिकारियों
 को  मिलती हैं  ।

 उन  के  वेतन क्रम  तथा  सुविधाओं  में  भी  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  ।

 उत्तर  प्रदेश  के  जिलों  में  ग्रपराधों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  ।  इसका  कारण  यह  है  कि  वहां

 प्रत्येक एक  लाख  की  आबादी  पर  एक  पुलिस  स्टेशन  है  ।  अतः  हमारे  लिये  यह  आवश्यक  है

 हम  पुलिस  वालों  की  संख्या  प्रत्येक  २५  हजार  की  जनसंख्या  के  लिये  एक  पुलिस  स्टेशन  होना

 चाहिये  ।  इस  से  अपराधों  की  रोकथाम  में  सहायता  मिलेंगी  |

 संविधान कें  अनुच्छेद  ३११(२)  के  अधीन  किसी  व्यक्ति  को  कारण  दिखाने  का  पूरा

 दिये  बिना  पदावनति  नहीं  की  जा  सकती  है  तथापि  विधि  संबंधी  रिपोर्टों  से  ज्ञात  होता  है  कि  इस

 प्रकार  के  मामलों  की  संख्या  उच्चतम  न्यायालयों  तथा  उच्च  न्यायालयों  में  बढ़ती  जा  रही  इस

 यह  प्रतीत  होता  है  कि  या  तो  इस  अनुच्छेद  में  कोई  बुराई  है  या  श्रनुदशासन  के  सम्बन्ध  में  ही  कोई

 बुराई  पैदा  हो  गई  है
 ।

 भ्रनुच्छेद  122 (2)  में  व्यवस्था  की  गई  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति  को  सफाई  पेश  करने  का

 पुरा  अवसर  दिये  बिना  न  तो  नौकरी  से  निकाला  जायेगा  कौर  न  पद-च्युत किया  जायेगा  ।  इसका

 परिणाम  यह  ea  है  कि  उच्च  न्यायालयों  कौर  उच्चतम  न्यायालयों  में  ऐसे  मामलों  की  भरमार  हो

 गई  है  ।  इस  का  मतलब  है  कि  या  तो  अनुच्छेद  की  व्यवस्था  त्रुटिपूर्ण  है  या  फिर  भ्रनुदासन  में  कोई

 बड़ी  है  ।  मंत्रालय  को  इस  समस्या  पर  गम्भी  रता  से  विचार  करना  चाहिये  ।  PERE  के  झ्रासपास केवल

 नियमों  में  ऐसी  व्यवस्था थी  ।  RaRS  में  इसे  भ्र धि नियम  में  शामिल  किया  गया  था  कौर  wa  ज्यों

 का  त्यों  उठा  कर  संविधान  में  रख  दिया  गया  है
 ।

 इस  का  श्रनुशासन  पर  पूरा  प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 विधि  मंत्रालय  को  राष्ट्रपति  की  शक्तियों  के  प्रश्न  पर  पूरी  तौर  से  विचार  करना  चाहिये

 पाकिस्तान  के  एक  प्रसिद्ध  विधि  वेत्ता  श्री  द्रोही  ने  लिखा  है  कि  भारत  के  संविधान  के  दाब्दों  शौर  उस

 की  वास्तविक  कार्यान्विति  इस  मामले  है
 ।

 उन्हों  ने  श्री  एलान  ग्लैडहिल  का  मत  उद्धृत

 करते
 हुए  लिख  हैं  कि  एक  समय  ऐसा  भी  श्री  सकता  हें

 जब
 कुछ  खास  हालात  में  भारत  का

 राष्ट्रपति  तानाशाह  बन  जाये  |

 तो  कांग्रेस  दल  के  बहुत  बड़  बहुमत  के  कारण  एसी  संभावना  नहीं  पर  कभी  टक्कर

 के  दो  दल  बनने  पर  ऐसी  संभावना  सामने  सकती  है  ।  इसलिये  हमें  संविधान की  यह  अस्पष्टता

 शीघ्र  ही  दूर  कर  देनी  चाहिये
 |

 पाकिस्तान  के  संविधान  में  ऐसी  व्यवस्था  है  कि  राष्ट्रपति को

 परिषद्‌  के  परामशं  के  भ्रनुसार  चलना  पड़ेगा  ।

 स्वतंत्र  दल  के  नाम  से  लोगों  को  बड़ी  भ्रान्ति  होती  है  ।  इसलिये  उससे  नाम  बदलने के  लिये

 कहना  चाहिये  |  स्वतंत्र  नाम  से  मतदाताओं को  भ्रम  हो  जाता  है  कि  उसके  उम्मीदवार  किसी  भी

 राजनीतिक  दल  के  उम्मीदवार  बल्कि  स्वतंत्र  उम्मीदवार  हैं  ।  नाम  बदल  जाने  पर  स्वतंत्र

 दल
 को  ३  प्रतिशत  मत  की  रहता  प्रदान  की  जानी  चाहिये  ।

 att  जेसी  व्यवस्था  है  उस  के  eats  चुनाव-व्यय  की  जो  विवरणियां  प्रस्तुत  की  जाती  हैं

 उनमें  सही  व्यय  नहीं  दिखाया  जाता  ।  भ्रावश्यकता  इसकी  है  कि  लोक  प्रतिनिधान  अधिनियम  को

 संशोधित  किया  जायें  |
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 श्री  रामी  रेड्डी  )  :  निर्वाचन  आयोग ने  बड़े  सराहनीय  ढंग  से  कार्य  किया है  ।  आगामी

 चुनावों के  सम्बन्ध में  मेरा  एक  पूर्व  है  ।  वर्तमा न  व्यवस्थ
 के  प्रसार  संसद्‌  की  सीट  के

 त्
 को  झपना  चुनाव  चार  अ्रवस्थाशओं  में  लड़ना  पड़ता है  ।  होना  यह  चाहिये  fe  संसदीय

 का  चुनाव एक  ही  दिन  में  पुरा  हो  जाये  ।  इस  से  व्यय  कौर  श्रम  दोनों  कम  होंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  निर्वाचन  आयोग  के  प्रशासन  पर  श्रम  का  भार  बढ़  जायेगा  ।

 श्री  रामी  रेड्डी  :  ऐसा  नहीं  होगा  |  निर्वाचन  भ्रमणकारी  एक-एक  दिन  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  का

 कम  निबटाते  चले  जायेंगे  |

 श्री  नाशिर  wear  ने  सुझाव  दिया  है  कि  सफल  होने  वाले  प्रत्येक  संसदीय  उम्मीदबार  को

 १०,०००  सर्प  अ्रौर  विधान  सभाई  उम्मीदवार  को  ५,०००  रुपये  तक  की  राशि  निर्वाचन-व्यय  के

 झप  मे  सरकार  की  रोक  से  अदा  की  जानी  चाहिये  ।  किवी  भी  लोकतांत्रिक  देश  में  ऐसी  व्यवस्था

 नहीं  है  ।  न  इसका  कोई  औचित्य  ही  है  ।

 हमारे  देश  में  न्याय  बड़ा  महंगा  हो  गया  है  ।  न्यायालय  के  शल्क  को  राय  का  साधन  माना

 जाता है
 ।  न्याय  का  तकाजा  यही  है  कि  न्याय।लयों  का  खे  काफी  कम  हो  ।  राज्य  सरकारों  को  इस

 विचार  करना  चाहिये  |

 एक  अरार  तो  राज्य  सरकारें  न्यायालयों  के  शुल्क  से  राय  करती  प्रौढ़  दूसरी  कौर  न्यायालयों

 की  उन  के  फर्नीचर  भ्र ौर  विधि  संबंधी  साहित्य  की  कौर  कोई  ध्यान  नीं  देतीं  ।

 अधीनस्थ  न्यायालयों  के  लिये  अधिक  राशियों  की  व्यवस्था  होनी  चाहिये  |

 श्री  रघुवीर  सहाय  ने  कहा  है  कि  प्रारम्भिक  जांच  के  समय  सभी  गवाहों  से  जिरह  करने  की

 अनिवार्यता  हटा  देने  से  भी  मुकदमों  के  निबटारे  में  कोई  जल्दी  नहीं  होती  ।  मेरा  अनुभव  इस  से

 भिन्न है  ।

 उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  के  निवास  होने  की  ग्र वस् था  ६५  वर्ष  कर  दी  जानी  चाहिये  ।

 उच्चतम  न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  निवत्ति  की  राय  ty  वर्ष  है  ही  :  इग्लैंड  शर  रूस  जैसे  देशों

 में  ऐसी  कोई  सीमा  नदीं  रखी  जाती  ।

 दक्षिण  भारत  के  लोगों  को  उच्चतम  न्यायलय  में  अपील  करने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  है  ।  उस

 की  एक  सकी  बंच  दक्षिण  में  कहीं  रखी  जानी  चाहिये  |

 hen  बे «५
 विधि  मंत्रियों  के  सम्मेलन  की  सिफारिशें  मेंने  देख  ली  हैं  । उनसे  लगता  है  किये IDS  न्याय  पंचायतों

 की  स्थापना  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  उपसमिति  नियुक्त  करने  के  पक्ष  में  हैं  ।  न्याय

 पंचायतों  की  स्थापना  यथाशीघ्र  की  जानी  चाहिए  ।

 क्रो  Alo  ठाकुर  मुझे  वकील  की  हैसियत  से  काम  करने  का  श्रीनगर है  ।  में

 कह  सकता  हूं  कि  हमारी  न्यायपालिका  संसार  में  सर्वोत्तम  है  ।

 श्री  त्यागी  जी  को  इस  का  विशेष  जान  नहीं  ।

 fat  त्यागी  )  :  मैंने  यह  नहीं  कहा  कि  हमारी  न्यायपालिका  किसी  से  घट  कर

 मेंने  तो
 यही

 कहा  है  कि  वकीलों  की  अय  की  अधिकतम  सीमा  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  ।

 act  aa  में



 ३४४१ ३  १८८३  म्रतुदानों  की  मांगें

 tat  मो०
 ब्र  ठाकर  :  लगभग  ७०  प्रतिष्ठित  भूखों  मरते  हैं

 |

 न्यायपालिका  में  पदोन्नतियों  कौर  नियुक्तियों  के  मामले  में  सरकार  ने  कुछ  हस्तक्षेप  किया

 है  ।  लेकिन  में  उस  के  ब्यौरे  में  नहीं  पड़ना  चाहता  |

 विधि  मंत्री  से  मेरा  भ्र तु रोध  है  कि  कश्मीर  षड्यंत्र  केस  हज़रत बाल  केस  को  शी घ्रता  से

 जाये  |

 निर्वाचन  war  ने  बड़ा  सराहनीय  कार्य  किया  है  ।  लेकिन  पिछले  झाम  चुनाव  के  समय  मुझे

 कट  अनुभव  हुए  थे  ।  गुजरात  राज्य  के  चारामा  तालुके  में  मतदान  स्थान  के  पास  फौजी लोग  खड़े

 थे  ।  मैँ  ने  उस  पर  आपत्ति  की  तो  वे  चले  पर  उस  के  सम्बन्ध  में  शिकायत  करने  पर  भी  कोई

 कार्यवाही  नहीं  की  गई  ।

 महोदय  :  वे  दशक  भी  तो  हो  सकते  हैं  ।

 fat मो०  ब०  उन  के  पास  बन्दूकें  थीं  शर  हैलमेट
 भी

 ।
 उन  का  उद्देश्य  शायद

 आती  जमाना  था  |

 fat  श्र०  कु०  सेन
 :

 हमारे  देश  में  लोग  प्राप्त  में  प्रा  कर  मतदान  नहीं  करते
 ।

 tat  मो०  ब०  ठाकर  :  गुजरात में  लोग  पुलिस  से
 भी  ग्रातंक्ति  हो  जाते हैं

 ।

 उस  का  परिणाम  यह  था  कि  जहां  मैं  सोच  रहा  था  कि  मेरे  प्रतिद्वन्दी जमानत  जब्त  हो

 वहां  उसे  मुझ  से  दस  प्रतिश्त  ही  कम  वोट  मिले थे  ।

 मैं  श्री  अजित  सिंह  सरहदी  की  बात  का  सेन  करता  हुं  कि  सजा  पाने  वाले  निधन  व्यक्तियों

 को  कपिल  करने  के  लिये  निःशुल्क  कानूनी  सहायता  दी  जानी  चाहिये  |  इस  के  लिये  एक  ahaa

 भारतीय  सहायता  निगम  जसा  एक  निकाय  बनाया  जाना  चाहिये  ।  में  श्री  भरूचा  के  सुझाव  का

 समर्थन  करता  हुं  कि  चुनाव  के  उम्मीदवारों  को  राजकोष  से  सहायता  दी  जानी  चाहिये  |

 विधि  मंत्री  श्री  कु०  :  माननीय  सदस्यों  ने  इस  मंत्रालय  के  कामों  में  बड़ी  रुचि

 दिखाई है  ।  इस  के  लिये  में  उन  का  झ्राभारी  हूं  ।  हमारे  मंत्रालय  से  सम्बन्धित  अधिकांश  विषय

 ग्रस्त  नहीं  होते  ।

 श्री  त्यागी  ने  ठोक  कहा  है  कि  विधि  मंत्रालय  के  agar  कृत्य कई  एतिहासिक  कारणों  से

 उसे  सौंपे  गये  हैं  ।  ऐसी  घटनायें  हुई  हैं  जिन  के  कारण  वे  उसे  सौंपे  गये  हमारे  कृत्यों  की  एक

 quate  है  ।  विधि  मंत्रालय  द्वारा  किये  जाने  वाले  कई  कृत्य  पहले  ब्रिटिश  काल  में  गृह-कार्य  मंत्रालय

 को  सौंप  दिये  गये थे  ।  अभी  बड़ी  परम्परायें चल  रही  हैं  ।  ब्रिटिश  काल  में  केवल  विधि  मत्रालय  में

 भारतीय  लोग  लिये  जाते थे  ।  गृह-कार्य  मंत्री  कभी  भी  भारतीय  नहीं  होता  था  ।  इसीलिये  विधि

 मंत्रालय  को  सौंपे  जाने  योग्य  कई  कृत्य  गृह-कार्य  मंत्रालय  को  सौंपे  गये  थे  ।  ब्रिटिश  काल  से  ही  यह

 चला  झा  रहा  है  ।

 देश  स्वाधीन  होने  के  बाद  गृह-कार्य  मंत्रालय  उन  कृत्यों  को  बड़ी  योग्यता  कौर  निष्पक्षता

 से  करता  रहा  है  ।  गृह-कार्य  मंत्रालय  का  भार  की  बड़ी-बड़ी  विभूतियों  ने  संभाला  है  ।

 स्वर्गीय  श्री  गोविन्द  बल्लभ  पन्त  के  साथ  काम  करने  का  मुझे  व्यक्तिगत  अनुभव  है  ।  मैं  ने  उन

 को  बड़े  निकट  से  देखा  है  |

 न्यायपालिका

 की

 स्वतंत्रता
 का

 उन  से  बड़ा  हामी  कौर  कोई  नहीं  qT | oe  eee

 faa  अंग्रेजी  में
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 श्र  जस  सन ०  क  सेती

 ५१
 भारत  के  सभी  मुख्य  न्यायाधिपति यों  ने  उन  के  बारे  नग  ser

 चट  व्यक्तिगत राय  प्रकट  की  है  ।  पन्त जी ने
 न्यायपालिका  की  स्वतंत्रता  पर  कभी  ars  नहीं  खाने  दी  ।  इसीलिये  हमारी  न्यायपालिका  निर्भीक

 are  निष्पक्ष  बनी  रही  है  ।

 में  श्री  एन्थनी  की  इस  बात  से  बिलकुल  सहमत हूं
 कि  साधारण  नागरिकों  को  बिना  किसी

 व्यय
 के

 न्यायालयों
 की  शरण  लेने  की  सुविधा  होनी  चाहिये  |  तभी  हम  न्याय-प्रशासन पर  गये  कर

 सकते हैं
 ।

 में  भी  यही  चाहता  हूं  कि  अनुच्छेद  ३२  के  भ्रन्तगंत  उच्चतम  न्यायालय  में  याचिका  दायर

 करने  से  पहले  a  ५००  रुपये  जमा  करने
 की

 शर्ते  हटा  दी  जाये  तो  अच्छा  रहे  ।  मैं  भारत  के  मुख्य

 न्यायाधीश को  सभा  की  राय  से  अवगत  करा  दूंगा  |

 हमारे  देश  के  इतिहास  का  सब  से  उज्ज्वल  अध्याय  वही  है  जिस  में  देवा  की  स्वाधीनता  के

 बाद  संविधान कारों  द्वारा  मूलभूत  MATH  की  प्रस्थापना  की  गई  ह  ।  साधारण  जनता  के  ये  बुनियादी

 ग्रन्थकार  लोकतंत्र  के  जीवन  ak  उस  की  समृद्धि  के  लिये  एक  गारंटी  की  भांति  हैं  ।

 हालांकि  भ्रनुच्छेद  wy  में  कहा  गया  है  कि  उच्चतम  न्यायालय  के  नियम  संसदीय  विधियों

 के  अधीन  फिर  भी  हम  न्यायपालिका  के  सम्मान  की  परम्परा  बनाये  रखना  चाहते  हैं  ।  हमें

 न्यायपालिका  को  ग्रसने  नियम  बनाने  देना  ।  उस  में  अधिक  हस्तक्षेप  करना  ग़लत  होगा  ।

 महान्‌  संसदीय  संस्थाओं  का  इतिहास  पट्टी  बताता  है  कि
 संसद्‌  द्वारा  इस  शक्ति

 का
 कम  से

 कम  उपयोग

 होना  ही  ठीक  रहता  है  |  इसलिये  इस  में  सावधानी  की  ज़रूरत  है  ।  लोकतांत्रिक  की  यही  अपेक्षा

 है  ।  स्वस्थ  परम्पराश्रों  की  रक्षा  के  विचार  से  ही  हम  रानी  शक्ति  का  प्रयोग  बड़ी  सावधानी के

 साथ  करते  हैं  ।

 इसलिये  यह  आलोचना  सही  नहीं  है  कि  सरकार  झ्रनुच्छेद  १४५  के  उच्चतम

 न्यायालय  द्वारा  बनाये  गये  कुछ  नियमों  के  स्थान  पर  दूसरे  उपबन्ध  के  लिये  कार्यवाही  नहं

 की  ।  न्यायपालिका  के  सम्मान  की  दुष्टि  से  सरकार  ने  तुरन्त  कार्यवाही  नहीं  की  ।  हमारी  मान्यता

 यही  है  कि  संसद्‌  को  न्यायपालिका  से  परामर्श
 किये  बिना

 नियमों  का  अधिनियमन  नहीं  करना  चाहिये  ।

 शनी  फ्रेंक  एंथनी  में  ने  यह  तो  कभी  नहीं  कहा  कि

 ऐसे  नियमों  का  अ्रधिनियमन  किया  जाये  ।

 fait  कु०  तब  फिर  हम  नों  एक  ही  बात  कह  रहे  हैं  ।  श्री  मन्थनी  न्यायपालिका

 के  after  के  बड़े  प्रबल  समर्थक  हैं  ।  मुझे  उन  से  यही  भ्रपेक्षा  थी  कि  न्यायपालिका  से  परामर्श

 कर  के  नियम बनें  ।

 मे  इस  बात  से  पूरी  तरह  सहमत  हुं  कि  जब  मूल  अधिकारों  के  प्रवचन  का  तो  न्यायालय

 के  द्वार  साधारण  जनता  के  लिये  खुले  रहने  चाहियें  |  हर  साधारण  नागरिक  के  लिये  न्यायालयों

 की  शरण  लेना  संभव  शर  सुगम  होना  चाहिये  ;  खास  तौर  से  मूलभूत  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिये  |

 न्यायालयों के  द्वार  साधारण के  लिये  ठीक  उसी  तरह  खुले  रहने  चाहियें  जैसेकि  अशोक

 दर्शन  के  न्यायालयों  के  द्वार  खले  रहते  थे
 |

 में  सभा  को  अ्ाइवस्त करता हु करता  हु  कि  हम  सभा  की  इच्छा  उच्चतम  न्यायालय  पर  विलम्ब  प्रकट

 कर  देंगे
 en
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 हमारे  मन्त्रालय  का  सबसे  महत्वपूर्ण  काम  केन्द्रीय  सरकार  को  सलाह  देना  है
 ।  यह

 समय  के  साथ  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  ।  सरकारी  कार्यवाहियां  बढ़ने  के  साथ  कानूनी  सलाह  की  जरूरत

 भी  बढ़ती  जा  रही  है  हर  क्षेत्र  में  ।  कोई  भी  कानूनी  सलाहकार  यह  दावा  तो  नहीं  कर  सकता  कि  उसकी

 राय  हमेशा  ठीक  ही  होती  है  ।  सभी  जानते  हैं  कि  बड़े-बड़े  न्यायाधीशों  के  निर्णय  अपील  में  बदल  जाते

 हैं  ।  न्यायिक  प्रक्रिया  में  fare  की  गलतियों  की  काफी  Ts  जाइए  रहती  है  |  इसलिये कि  वे  निर्णय

 गणित  जैसे  प्रयोग सिद्ध  नियमों  के  भ्राता पर  तो  नहीं  किये  जाते  ।
 उनमें  त्रुटि  रहना भी

 स्वाभाविक

 है  ।  कार्याधिक्य  के  कारण  इसकी  गुंजाइश  प्रौढ़  भी  बढ़  जाती  है  ।  माननीय  सदस्य  स्वयं  प्रकार  हमारे

 सलाहकार विभागों  को  देख  सकते  हैं  ।

 यद्यपि  मैं  कुछ  की  गयी  श्रालोचनात्रों
 को

 गलत  मानता हूं
 तथापि  में  उनका  उत्तर  दूंगा  ।  श्री

 गुप्ता  ने  कहा  किं  मुझे  बेरूबाड़ी  के  मामले  में  प्रधान  मन्त्री  को  समुचित  सलाह  देनी  चाहिये  थी
 ।
 मैं  उन्हें

 बताना  चाहता  हूं  कि  हम  सलाह  केवल  वहां  ही  देते  हैं  जहां  कि  हमसे  सलाह  मांगी  जाती  है  ।
 बिना  मांगें

 में  अथवा  मेरा  मन्त्रालय  कोई  सलाह  नहीं  देता  |  बेरूबाड़ी  का  जहां  तक
 सम्बन्ध

 संसद्‌  प्रौर  मन्त्रालय

 को  करार  किये  जाने  के  बाद  ही  उसका  पता  है  ।  यह  मैं  बता  देना  चाहता  हुं  कि  विधि  मन्त्रालय

 के  सलाह  दिये  जाने  के  बाद  ही  सरकार  ने  पहली  बार  उच्चतम  न्यायालय से  उसकी  राय  जानने  की

 कोशिश की  है  कि  इस  करार  का  पालन  किस  प्रकार  किया  जा  सकता  है  ।  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता

 हू ंकि  सरकार ने  विधि  मन्त्रालय से  सलाह  लिये  बिना  इस  मामले में  कोई  कार्यवाही  नहीं  की

 सरकार  ने  जो  कुछ  किया  वह  उच्चतम  न्यायालय  के  विचारों  के  भ्रनुरूप  ही  था  |

 श्री  गुप्त  ने  दूसरी बात  महालेखा  परीक्षक
 के

 सम्बन्ध
 में  काटी  उनकी  नियुक्ति

 का  पूरा  उत्तरदायित्व  मैं  अपने
 ऊपर  लेता  हूं  ।  आखिर  वित्त  आयोग

 का  क्या  काय  वित्त

 ara  संविधान  द्वारा  निर्मित  है  |  उसके  कार्य  और  उसकी  प्रक्रिया  संविधान  प्रो  संसद  द्वारा  बनाये

 गये  अधिनियम  द्वारा  निर्धारित  हुये  हैं  ।  यह  झ्रायोग  भारत  सरकार  के  तरीन  नहीं  है  ।  भूतपूर्व

 लेखा  परीक्षक  को  इस  पद  पर  कोट  करने  से  राज्यों  और  केन्द्र  के  राधिका  संसाधनों  की  खासी  जानकारी

 हो  गयी  इसलिये  मेरा  मत  यह  है  कि  वह  आयोग  के  प्रधान  पद  के  लिये  सुयोग्य  व्यक्ति  हैं  ।  सरकार

 को  इस  नियुक्ति  की  वैधता  के  सम्बन्ध  में  तनिक  भी  सन्देह  नहीं  है  ।  जिन्हें  सन्देह हो  वे  न्यायालय  में

 जाकर  उसे  पूरा  कर  सकते  हैं  ।

 pet  तंगामणि :  जैसे  पहले  एक  अवसर  पर  संघ  लोक  सेवा  ara  के  प्रधान  पद  के  लिये

 महा  न्यायवादी  से  सलाह  लीं  गई
 थी

 क्या  इस  मामले  में  महा  न्यायवादी  की  सलाह  ले  ली  गयी  थी  ।

 श्री  momo  सेन  :  जिस  मामले में  हमें  कोई  संदेह  नहीं  होता  वहां  हम  कोई  सलाह  नहीं  लेते,यहां

 सन्देह
 का

 कोई  प्रश्न  ही  नहीं  था
 ।  सब

 मामलों  पर  महान्यायवादी  की  राय  लेना  तो  बिल्कुल  शैलसम्भव

 है
 ।

 जहां  तक  नीति  का  सम्बन्ध  है  वह  तो  भारत  सरकार  की  सामूहिक  नीति  ही  विधि  मंत्रालय

 की  अपनी  नीति  तो  कोई  है  नहीं
 ।  इस  मामले  में  र  कुछ  कहने  की  कोई  गज़ा इद  दी  नहीं  ।

 अगली  बात  उड़ीसा  अध्यादेश  की  है  ।  हमने  प्रारम्भ  से  ही  इस  परम्परा  को  अ्रपनाया  है  कि

 ऐसे  राज्यों  के  मामले  में  जहां  राष्ट्रपति
 का

 शासन  प्रत्येक  बात  संसद्‌  के  परामर्श  से  की  जाय  |

 पैसे  के  मामले  में  तो  सव  की  राथ  लेना  बड़ा  झावष्यक  है  ।  संचित  निधि  से  किसी  भी  धन  का  विनियोग

 wag  की  स्वीकृति  के  बिना  नहीं  हो  सकता  |  उड़ीसा  के  बारे  में  जो  भ्र ध्या देश  जारी  किया  गया  है  उसकी

 स्थिति  यह  है  कि  २१  फरवरी  को  उड़ीसा  के  राज्यपाल  से  एक  तार  प्राप्त  हुसना  जिसमें  कहा  गया  था  कि

 न उन्हें  अध्यादेश  जारी
 करने  की  सलाह  दी  गयी sl  इसक  पहले  कि  केन्द्रीय  सरकार

 देग
 विषय

 नमून  ast  में

 109(Ai)
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 की
 जांच  करके  अपनी  निश्चित  राय  उन्हें  उन्होंने  २३  फरवरीਂ  को  भ्र ध्या देश  जारी  कर  दिया

 वहां  हालत  थे
 उन

 सब  को  देख  कर  ही  उन्होंने  ऐसा  किया  होगा  |  केन्द्रीय सरकार  को  जब  तार

 प्राप्त  ह्री  तो  बड़ी  शी  घनता  से  सारी  बातों  पर  विचार  करके  राय  से  उन्हें  सूचित  कर  दिया  +

 इस  मामले  में  किसी  को
 भी

 दोष  दिये  जाने  की  बात  नहीं  है  ।  ऐसे  मामलों  में  कभी  किसी  से  गलती  न

 होती  हो  ऐसी  बात  तो  नहीं  है  ।  स्थानीय  अधिकारियों  से  राज्यपाल  ने  coast  कर  ही  लिया  था  ।

 उड़ीसा  में  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  कहा  गया  था  ।  इस  सम्बन्ध में  हमें  चुनाव  आयुक्त

 से  कोई  जानकारी  प्राप्त  नहीं  हुई
 ।

 यह  तो  स्पष्ट  बात  है  कि  उड़ीसा  में  चुनाव  का  जहां  तक  सम्बन्ध

 है  इस  प्रश्न  पर  निणंय  मुख्य  निर्वाचन  प्रारूप  द्वारा  कथा  जाना  चाहिये
 ।  चुनाव  कब  होंगे  इस  बारे

 में  अब  तक  कोई  निर्णय  नहीं  किया  गया  है  ।  सरकार  ऐसे  मामलों  में  कभी  हस्तक्षेप  नहीं  करती  ।  ऐसा

 कोई  उदाहरण  नहीं  मिलता  जहां  सरकार  ने  चुनावों  के  मामले  में  हस्तक्षेप  किया  हो  ।  हमारे

 मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  ऐसे  ही  व्यक्ति  वह  इस  मामले  में  सरकार  के  हस्तक्षेप  को  कभी  पसन्द  नहीं

 करते  |  हां  यह  अ्रधिकार  सरकार  का  है  कि  वह  राष्ट्रपति  शासन  की  अवधि  वही  दो  बार  बढ़ा  दे  ।

 यदि  ऐसा  न  किया  गया  तो  मैच  १९६२  में  वहां  चुनाव  नहीं हो  सकते  ।  छः  मास की  दो  अ्रवंधियां

 बढ़ा  देने  पर  भी  थोड़े  समय  के  लिये  कौर  इसे  बढ़ाना होगा  तबर  ही  तो  मारे  १९६२  में  काम  होगा  |

 यह  महत्वपूर्ण  नीति  का  प्रश्न  इसका  एक  दम  से  कोई  निर्णय  नहीं  हो  सकता  |  केरल  में

 पति  राज  के  तुरन्त  बाद  ही  चुनाव  कराने  का  निर्णय  हो  गया  था  ।  इस  सब  के  बारे  में  ग्रीम  निर्णय

 मुख्य  निर्वाचन  ग्रा युक्त  का  अभी  तक  इस  दिशा  में  जो  कुछ  सुना  गया  वह  निराधार  दो

 जाना  चाहिये  ।  निश्चित  रूप  में  कुछ  नहीं  हम्ना  |

 tat  हो०  ना०७  सकती  क्या  इस  दिशा  में  निर्णय  चुनाव  क्षेत्रों  के  विभाजन  हो  जाने  के  बाद

 ही  होगा  ?

 शो  to  कुर  सेप  निर्वाचन  क्षेत्रों
 का

 विभाजन  हर  राज्य  में  हो  रहा  है  केवल  उड़ीसा  में  ही

 नहीं  ।  यदि  झ्रागामी  श्राम  चुनावों  के  लिये  एक  सदस्यीय  निर्वाचन  क्षेत्र  बनाने  हैं  तो  यह  प्रावश्यक  ही

 है  ।  यह  काम  तो  हर  राज्य  में  ही  चल  रहा  है  ।  इसलिये  इसका  सम्बन्ध  उड़ीसा  में  पहले  ही  निर्वाचन

 कराने  के  बारे  में  नहीं  है  ।  यह  चीज  १९६२  के  चुनावों  के  लिये  आवश्यक  है  ।  की  स्थिति  पर

 भी  dag  में  चांद  विवाद  होगा  |  यदि  संसद्‌  राष्ट्रपति  के  राज्य  को  कौर  नहीं  चलाना  चाहेंगी  तो

 रनों  कीਂ  बात  भी  सोची  जायेगी  ।  गह  मन्त्री  या  प्रधान  मन्त्री  ही  उस  चर्चा  का  उत्तर  देंगे  ।

 श्री  गुप्ता  ने  राष्ट्रपति  के  अधिकारों  का  प्रश्न  उठाया  है  ।  इस  प्रश्न  चर्चा  करते  समय

 fan  रुप  से  राष्ट्रपति  का  व्यक्तित्व  भी  विषय  के  अन्तरगत  त्र  जाता  है  क्योंकि  हाल  ही  में  इस

 सम्बन्ध  में  विवाद  उठा  था  ।  यदि  यह  चीज  विवाद  के  काफी  देर  बाद
 उठायी  जाती

 तो  ज्यादा  अच्छा

 था  |  अब  चूंकि  यह  बात  कहीं  गयी  है  इसका  उत्तर  भी  जरूरी  है  ।

 ग्रो  साधन  गुप्त  )
 :  यदि  माननी  मन्त्री  वाद-विवाद

 को  पुलों  तो  उन्हें  ज्ञात

 हो  जायेगा  कि  मैंने  क्या  कहा  है  ।

 tat  ०  कु ०  यदि  माननीय  सदस्य  गौर  अधिक  सौजन्य  से  काम  लें  तो

 वहू  गलत  न  होगा  ।  मैं  कभी  ar  सुने  उत्तर  नहीं  देता  ।  सदस्य

 नला  नग  जी

 गिल  जी  में



 ३  १८८३  )  भ्रनदानों  की  ATT  3¥¥Y

 मुझे  जानते  at
 >
 ्  ।  यदि  वह  थोड़ीਂ  प्रतीक्षा  करते  तो  उच्चतम  न्यायालय  की  मामला

 सौंपने  की  बात  पर  मै  सब  कुछ  कहता  |  सदस्य  महोदय  यह  समझते  हैं  कि  न्यायालय  मामले

 को  निपटा  देगा  पर  राजनीतिक  समस्या त्रों  में  हमें  न्यायालयों  को  बीच  में  घसीटना  नहीं  चाहिये
 ।

 हर  व्यक्ति  यह  बात  जानता  है  कि  संविधान  के  बाद  से  यही  बड़ी  राजनीतिक  समस्या पैदा  हुई  है  ।  यदि

 सरकार को  इस  मामले  में  किसी  प्रकार  का  सन्देह  नहीं  तो  न्यायालय  को  अनुच्छेद  १४२  के  अधीन यह

 मामला  सौंपने  का  ही  नहीं  उठता  |  माननीय  सदस्य  को  भी  संविधान  के  तत्सम्बन्धी  ग्रनुच्छेदों

 में  किसी  प्रकार  का  सन्देह  नहीं  हो  सकता  ।  जिन  लोगों  ने  संविधान  सभा  की  तत्सम्बन्धी

 वाही  का  पाठ  किया  है  उन्हें  किसी  प्रकार  का  सन्देह  नहीं  रह  सकता  ।  कुछ  चीजें  ऐसी  हैं  जिनका  विकास

 स्वस्थ  परम्परा प्र ों  के  आधार  पर  होना  चाहिये  ।  संविधान  के  लाग  होने  से  राज  तक  इस  संसद्‌

 सरकार  ने  स्वस्थ  परम्परा भ्र ों  की  स्थापना  के  लिये  यथेष्ट  प्रयास  किया  है  |

 जो  माननीय  सदस्य  यह  कहते  हैं  कि  थे  दोनों  भिन्न  दिशाओं  में  श्रीनगर  हैं  वे  गलत  हैं
 ।  यह  विवाद

 सैद्धान्तिक  है  वास्तविक  नहीं
 ।

 मुझे  खुद  इस  चीज  पर  बोलने  का  अवसर  मिला
 था

 मैंने

 राष्ट्रपति  के  शब्दों  का  उद्धरण  भी  पेश  किंया  था  कौर  उन्हीं  दाब्दों  को  भारत  के  राष्ट्रपति  के  अधिकारों

 के  बारे  में  प्राधिकृत  माना  जाना  चाहिये  |

 श्री  कालिका  सिंह  ने  पाकिस्तान  के  संविधान  का  उल्लेख  किया  जिसे  वर्तमान  शासन से  पहले

 अपनाया  गया  मौर  कहा  कि  पाकिस्तान  के  संविधान  निर्माताओं  ने  भारतीय  संविधान  की  त्रुटि

 को  भांप कर  ही  यह  उपबन्ध  रखा  था
 कि

 राष्ट्रपति  को  मन्त्रि  परिषद्‌
 की

 सलाह  माननी
 ही  पड़ेगी

 ।

 किन्तु  उसका  वास्तविक  परिणाम  क्या  निकला  ।  राष्ट्रपति  ने  केबिनेट  को  खत्म  कर  दिया  शौर  फिर

 अपने  को  पदच्युत  कर  लिया  वहां  सैनिक  तानाशाही कायम  हो  गयी  |

 संविधान  के  शब्दों  से  ही  संविधान  सुरक्षित  नहीं  रह  सकता  बल्कि  यह  तो  श्रद्धा  से  होता  है  ।

 यदि  जनता  की  श्रद्धा  ही  न  रहे  तो  संविधान  को  जीवित  नहीं  रखा  जा  सकता  |  यदि  श्रद्धा  हो  तो

 घान  जीवित  रहता

 fat  कालिका  fag:  में  श्री  एलन  ग्लैडहिल  की  राय  यहां  बताना  चाहता  हूं  |

 fat  Fo  सेन  ऐसे  लेखकों  की  राय  यहां  बताना  श्रेयस्कर  न  होगा
 ।

 यदि  कोक  या  हादसे

 का  उल्लेख  किया  जाय  जो  अलग  बात  है  ।  पर  पाकिस्तान  के  संविधान  का  परिणाम  सभी  ने

 अच्छी  तरह  से  देख  लिया  ।

 मुकदमेबाजी  पर  ae  नीयतों  को  कानूनी  सहायता  देने  के  प्रश्न  पर  मैं  श्री  कालिका  सिह

 सहमत  हु  ।

 हमारे  देश  में  जहां  पर  कि  क्रमबद्ध  विकास  का  दौर  चल  रहा  उसी  का  एक  पहल  न्याय  से

 सम्बन्धित  है  जो  वकीलों  कौर  मुकदमेबाजों  के  लिए  बड़े  महत्व  का  है  ।  माननीय  सदस्यों  को
 #

 ही  है
 कि

 हमने  निर्धनों  को  कानूनी  सहायता  दिलाने  की  खातिर  एक  are  योजना  बनायी

 है  जिसे  राज्यों  के  पास  भेजा  गया  है  ।  केरल  श्र  बम्बई में  तो  शुरुआत भी  की  गयी  थी  ws

 राज्यों  में  केवल  अनुसूचित  जातियों  को  ही  ५०  प्रतिशत  सहायता  देने  का  कार्यक्रम बनाया  गया  राज्यों
 ने

 झाग  चल  कर  यह
 भी

 कहा  कि  अन्य  मुकदमेबाजों  के  लिए  यदि  केन्द्र  ५०  प्रतिशत तक  की  सहायता

 न
 देगा

 तो
 वे  भ्र केले  इस  काम  को  सम्पन्न  न  कर  wat  |  वह  अपना  वित्त  प्रबन्ध  खद  ग्रोवर

 अणु

 मूल  wast  में
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 श्री  अग  Fo
 यदि  इस  स  हायता

 को  वह  ate  चीजों
 की

 अपेक्षा  कम  महत्व  का  समझते  हैं  तो  हम  इसमें  क्या  कर
 सकते  हैं  ।  यदि

 यहां  पर  भी  वित्त  विभाग  यह  समझे  किਂ  ५०  प्रतिशत  सहायता  हम  नहीं  दे  पायेंगे
 तो

 क्या  हो  ।

 इसके  अलावा  यह  भी  संभव  नहीं  कि  हम  वकीलों  की  ग्रघिकतम  फीस  निर्धारित  कर  दें  ।  उससे

 भी  प्रतिष्ठा  प्राप्त  वकीलों  को  हानि  होगी
 ।

 वकालत  का  क्षेत्र  ही  अनोखा  है  ।  जो  वकील  Tro  हैं

 भी  ०५  बढ़ते  हैं  कौर  जो  नहीं  बढ़ते  वह  कभी  नहीं  बढ़ते
 ।

 इसलिये  अच्छे  वकील  सीमा  के

 बावजूद
 है

 ज्यादा  फीस  लेते  रहेंगे  ।  मुझे एक  वकील  की  कहानी  याद  श्री  गई  |  एक  बार  एक
 मुश्किल  गांव  से  वकील  करने  oat  कौर  उसने  किये  जाने  वाले  एडवोकेट  की  स्थिति

 जाननी  चाही
 ।

 संयोग  से  उस  वकील  ने  भी  उसी  वर्ष  वकालत  शुरू  की  थी  जब  कि  हसन  इमाम  ने
 |

 यह  जानकर  मुवक्किल  ने  कहा  कि  हसन  इमाम  की  फीस  तो  ३०  गोल्ड  मुहरें हैं  पर

 उतना  नहीं  लेते
 ।  इस  पर  वकील  ने  भाई  मेरी  भी  फीस  ३०  गोल्ड  मुहरें  लेकिन  मुझे

 देता कौन  है  ?  इस  कारण  श्राप  सीमा  भले  ही  कायम  कीजिये  पर  इसे  लागू  नहीं  किया  जा  सकेगा  |

 यहां
 भीਂ  अनियमितताएं शुरू  हो  जायंगी  ।  उसका  साक्ष्य  भी  उपलब्ध  नहीं  होगा  किसी  को

 दंडित  भी  न  किया  जा  सकेगा  ।

 श्री
 अमजद  oath  ने  कहा  की  दलों  के  चुनाव  के  खर्चे  भी  दिखलाए  जाने  चाहिएं  ।  दलों  का

 काम हीं  ऐसा  है
 कि

 व्यय  को  चुनाव  से  सम्बन्धित  करना  ही  कठिन  हो  जायेगा  |  यह  काम  कठिन

 होगा  |  दल  बैसे
 भी

 जलसे  जुलूस  करते  रहते  हैं
 ।

 फिर  उम्मीदवारों के  खर्चें  जानना  भी  कठिन

 हो  जायगा  ।  सारांश  यह  कि  यह  बड़ा  कठिन  काय  है  ।  इसलिये  हम  इस  सुझाव  को  स्वीकार  नहीं
 कर  सकत े|

 स्वतंत्र  पार्टी  का  यहीਂ  नाम  रखे  जाने  से  भ्रम  पदा  हों  सकता  है  कि  शायद  दल  का  उम्मीदवार

 ही  स्वतंत्र है  ।  उत्तर  भारत  में  निर्दलीय  सदस्यों  को  स्वतंत्र  ही  कहा  जाता  है  ।  दक्षिण  में  भी  शायद

 ऐसा  ही  कहते  होंगे  ।  इस  कारण यह  श्रम  पैदा  हो  सकता  है  ।  इस  समय  मैं  यही  कह  सकता

 हूं  कि  निर्वाचन  आयुक्त  इस  सभा  के  विचारों  के  अनुसार  उचित  कार्यवाही  करें  परन्तु  हम  यह  नहीं

 चाहते  कि  स्वतंत्र  पार्टी  के  साथ  कोई  ऐसी  चीज  की  जाय  जो  उसे  भी  उचित  मालूम  न  हो  ।

 श्री  wea  ने  विधेयकों  के  मुसव्विरों  की  तैयारी  के  लिए  हमारे  कामना  रियों  को  धन्यवाद  दिया

 है  में  उनका  झ्राभारी हुं  ।  दलों
 को

 मान्यता  देने  के  पर  उस  सम्मेलन  ने  विचार  किया  है
 जिसे  निर्वाचन  agar  ने  १८  फरवरी  को  बुलाया  था

 ।
 इससे  ज्यादा हम  भी  कुछ  नहीं कर  सके  |

 इस  बात  का  निर्णय  हुआ  है  कि  इस  चीज  के  लिये  कोई  ठोस  बनाया  जाय  कि  किस  दल  को

 राष्ट्रीय  दल  के  रूप  में  मान्यता  दी  जाय  ।  इससे  ज्यादा  ठोस  कौर  क्या  हो  सकती  है  कि  जो

 दल  ३  प्रतिदिन  से  अधिक  वोट  ले  उसे  मान्यता  दी  जाय ।

 शनी  गजराज सिंह  :  १९४५२  में  इस  काम  के  लिए  उन  उम्मीदवारों  के  वोट  भी  गिने  जाते  थे

 जिनकी  जमानत  जब्त  हो  जाती  थी  पर  Rex  में  यह  फैसला हुमा gar  कि  उनके  वोट  गिने  न  जायं  |

 ऐसा  नहीं  होना  चाहिए  |

 श्री  wo  Fo  सेन  :
 सामान्य  चुनावो  के  बाद  क्या  होगा

 इस
 विषय  पर  तो  निर्वाचन  आयुक्त

 को  ही  विचार  करना  पड़ेगा  ।  हमें  उनका  प्रतिवेदन देखना  होगा  ।  काल्पनिक  परिणामों  के  आधार

 पर
 कभी  मैं  कोई  ग्रा वासन  किस  तरह  से  दे  सकता  हूँ

 ।

 मिल  भ्रंग्रेजी  में



 हे  १८३३  च्  की
 मां

 गें
 ३४४७

 श्री  गजराज  सिह
 :

 मुझे  गलत  समझा  जा  रहा  है  ।  १६५७  के  चुनावों
 के  बाद

 उन

 बारों  के  वोट  नहीं  गिने  गये  जिनकी  जमानतें  जब्त  हुईं  ।

 थ्रो  श्र०  कु०  सेन
 :

 ऐसा  मैं  नहीं  कह  सकता  ।  जो  भी  दल  सम्मेलन  में  वहां  पर  या  तो

 यह  मुख्य  उठाया  गया  या  नहीं  ।  यदि  नहीं  उठाया  गया  तो  यह  समाप्त  समझना  चाहिए  ॥

 यदि  यह  उठाया  गया  था  तो  भी  यह  निबटाया गया  है  ।  पर  मैं  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नद्दी  कह  सकता  ।

 यदि यह  चीज  सहीं  हो  तो  भी  सम्मेलन  में  उनके  दल  को  यह  बात  उठानी  चाहिए  थी  ।  में  माननीय

 सदस्य  के  विचार  श्राथोग  को  भेज  दूंगा  पर  इस  समय  किसी  प्रकार  का  श्रीनिवासन  नहीं  दे  सकता  ।

 निर्वाचन  आयुक्त  ने  दलों  के  जो  सम्मेलन  बुलाए  हैं  उनमें  हर  चीज  पर  गौर  किया  गया  है  ।  यदि  किसी

 दल  ने  ऐसा  प्रश्न ही  वहां  नहीं  उठाया  तो  यह  उनकी  गलती  है  ।  ।

 fat  ब्रज राज  सिह  लेकिन  में  तो  यह  जानना  चाहता हूं
 कि  क्या  झ्रायोग  संसद  की  भ्र नुम ति

 के  बिना  यह  काम  कर  सकता  है  ।

 श्री  ई  Fo  सेन  :
 मैँ  उनका  gray  समझता  हूं  लेकिन  उन्हें  यह  चीज  सम्मेलन  में  कहनी

 चाहिए  थी  ।  यदि  यह  उठायी  गयी  होगी  तो  इस  पर  विचार  अवश्य  किया  गया  होगा  ।  माननीय

 सदस्य  बताएं  कि  पया  वहां  पर  यह  बात  उठी  थी  या  नहीं  |

 जहां  तक  मस्जिदे  तैयार  करने  का  सवाल  है  नियमों  प्राणी  की  संख्या  को  देखते हुए

 यह  कहना  wea  far  न  होगी  कि  हमारे  प्रारूपक  उस  ढंग  से  काम  कर  रहे  हैं  ।  इस  काम  की  तारीफ

 बाहर  के  लोग  भी  करते  हैं  ।  ब्रिटेन  तथा  रूस  वालों  ने  भीਂ  हमारे  प्रारूपकों  को  बधाइयां दी  हैं  ।

 १९५७
 में  तीन  ऐसे  कराधान  सम्बन्धी  कानून  बने  थे  जिनका  पूर्वोदाहरण  इंगलैण्ड  में

 भी
 नहीं  था  ।

 वे  थे  धनकर  व्यय  कर  श्रधितियम  ate  दान  कर  म्रधिनियम  ।  शायद  दान  कर

 अधिनियम
 का  थोड़ा  सा  नमूना  मिला  था

 ।
 किन्तु  इन  का  मसविदा  इतना  शानदार  है  कि  सभी

 ने  इसकी  प्रशंसा  कीਂ  है  ।  ऐसे  विषयों  के  wales  बनाना  शायद  aaa  काम  नहीं  है  ।  प्रारूप

 विभाग  के  ग्रामीणों को  बड़ी  मेहनत  करनी  पड़ती  है  ।

 श्री  घोषाल  ने  ही  शायद  ag  कहा  कि  प्रारूपों  का  स्तर  नीचे  जा  रहा  है  परन्तु  ऐसीਂ  बात

 यह  तो  बढ़  ही  रहा  है  ।  श्री  घोषाल  ने  बम्बई  कौर  कलकत्ता  में  सौलीसिटरों  को

 हटाने की  बात  कही  |  इस  विषय  पर  एक  उच्चाधिकार  प्राप्त  ने  विचार  किया  है  उसका

 कहना  है  कि  ये  लोग  रहने  चाहिए  ।  उन  शहरों  में  बड़ीਂ  फर्मों  का  काम  इस  प्रकार  से  है  कि

 अभ्यर्थियों  को  हटा  देने  से  बड़ी  कठिनाइयां  पैदा  हो  जायेंगी  |  इसके  अलावा  श्रभ्य्थियों  कीਂ  फर्मे

 न्यायालयों  के  लिए  भी  काम  करती  व्यवहार  न्यायालयों  तथा  छोटे  दावों  का  निर्णय  करने

 बाले  न्यायालयों  के  लिए  ये  काम  करती  हैं  ।  वाणिज्य  मंडलों  ने  यहीं  राय  दी  थी  fe  यदि  भ्य्थियों

 को  हटा  दिया  गया  तो  बड़ी  कठिनाइयां  हो  जायेंगी  ।  इस  से  ज्यादा रुचि  या  चिन्ता  उन्हीं  लोगों  को

 है  ।  हमने  नियुक्त  किया  था  कौर  अरब  यदि  उनकी  बात  न  मानें  तो  उससे  भीਂ  कया  फायदा  |

 विधि  व्यावसायिक  विधेयक  तैयार  करते  समय  सरकार  ने  उसी  योंग  सिफारिशों  को  माना  है  ।

 वह  सभा  के  सामने  है
 ।

 प्रवर  समिति  उस  पर  विचार  कर  चुकी  है  प्रौढ़  उसे  शीघ्र ही  यहां  लाया

 जायगा
 ।  जहां  तक  भारतीय  न्याय  सेवा  स्थापना  का  सम्बन्ध  है  यह  प्रश्न  प्रधान  मंत्री  से  हीਂ  पूछा

 जाना  चाहिए
 ।

 वहीं  विभिन्न  मंत्रालयों  को  काम  देते  हैं  ।  मैं  इस  पर  कुछ  नहीं  कहू  सकता  |

 श्री  त्यागी  :.  किन्तु  इसके  बारे  में  आपकी  राय  क्या  है
 ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 श्री द्र कु wo  कु०  सेन :  विधि  आयोग  ने  ऐसी  सेवा  की  स्थापना  की  सिफारिश  को  है  ।  इसके

 पक्ष  में  बड़ी  भारी  दलीलें  हैं  कि  इससे  देश  में  एकता  का  प्रसार  होगा  परन्तु  राज्यों  के  विधि  मंत्री  इस

 विचार के  विरोधी  हैं  ।  न्याय  प्रशासन  का  विषय  राज्यीय  विषय  है  कौर  उनकी  रजा र्म दी  के  बिना  .  .

 महोदय  :  सदस्यगण  इच्छा  से  इधर  उधर  जाने  लगे  हैं  ।  हर  सदस्य

 स्वतंत्र हो  गया  है  ।

 श्री  श्र०  कु०  सेन  :  सभी  राज्यों  ने  अ्रखिल  भारतीय  न्यायिक  सेवा  बनाने  का  विरोध  किया

 विधि  आयोग  की  एक  मुख्य  सिफारिश  यह  थी  कि  afar  भारतीय  न्यायिक  सेवा  बनाई  जाये  ।

 परन्तु सभीਂ  राज्यों  द्वारा  इसका  विरोध  किए  जाने  के  कारण  संसद  अथवा  सरकार  के  लिए  यह  बढ़ा

 कठिन  है  क  राज्यों  पर  यह  सेवा  जबरदस्ती  लादी  जाये  |

 श्री  अमजद  अरली  :  काश्मीर  का  मुकदमा  ReYS  में  प्रारम्भ  किया  गया  था

 परन्तु  प्रभी  तक  गवाही
 भी

 नहीं  ली  गई  है
 ।

 श्री  wo  कु०  सेन :  जो  न्यायालय मुकदमे  पर  विचार  करता  है  वही  इस  बात  को  समझ

 सकता  है  कि  मुकदमे
 का

 फैसला  करने  के  लिए  कितना  समय  लिया  जाये  ।  न्याय  प्रशासन में  सरकार

 हस्तक्षेप  नहीं  करती  है
 ।

 यदि  सरकार  उसमें  हस्तक्षेप  करने  लगे  तो  यह  समझा  जायेगा  कि  हम

 न्यायालय  के  काम  में  हस्तक्षेप  कर  रहे  हैं  ।  काश्मीर  षड़यंत्र  के  मुकदमे  से  संसार  को  एक  बात  स्पष्ट

 हो  चुकी  &  कि  काश्मीर  में  पूरी  स्वतंत्रता  धारा  २४२  के  अधीन  भ्र पना  बयान  देने  के  लिए  प्रत्येक

 अपराधी  ने  कई  महीने  लिए  हैं  ौर  यह  भीਂ  सभीਂ  जानते  हैं  कि  यह  बयान  कितने  अश्लील  थे  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  'oRE  मतदान  के  लिये  रखा  गया  ।

 सभा  में  मत  विभाजन  हुमा  ।

 पक्ष  भें  १२,  विपक्ष  में  ८०

 कटौती  प्रस्ताव  श्रस्वोकृत  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  अन्य  सभी  कटौती  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखे  गये  तथा  भ्र स्वीकृत  हुये

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  विधि  मंत्रालय  की  निम्नलिखित मांगें  मतदान  क  लिये  रखी  गईं

 तथा  स्वीकृत हुईं

 ——

 मांग  संख्या
 शिक्षक  राशि
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 ~
 रुपय
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 डे  १८८३  इट

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकत्पों  संबंधी  समिति

 श्रस्सीवां  प्रतिवेदन

 श्री  झूलन  सिंह  :  :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  कै

 श्रस्सीबें  प्रतिवेदन जो  २२  १६६१ को  सभा  में  उपस्थापित की  गई

 सहमत है  ।'

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  प्रस्ताव  मतदान  क  लिय  रखा  गया  तथा  स्वीकृत  |

 सम्पदा  शुल्क  a a (aarrere
 विधेयक  के  बारें  में

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 श्री  विधेयक  पुरःस्थापित  किये  जायेंगे  ।

 श्री  राम  gon  गुप्त
 :
 मैं  अरपना  विधेयक  पुरःस्थापित  करना  नहीं  चाहता  हूं  ।-

 दान  कर  संशोधन  विधेयक

 २२  शादी  का  संशोधन

 TR  राम  कृष्ण  गुप्त  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 दान-कर  अघिनियम  १९५८  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वालेਂ  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति दी  जाये  ।'

 १  उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 दान-कर  अधिनियम  Ceye  में  भ्र ग्रे तर  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित

 करने  की  अनुमति दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  i

 फ्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 भारतीय  डाक-घर  विधेयक

 ६८  श्र  ६९  का  संशोधन

 पच्ची  राम  कृष्ण  गुप्त
 :
 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 पति  भारतीय  डाक  घर  भ्र धि नियम  geus  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  are  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  भारतीय  डाक  घर  शभ्रधिनियम  १९५८  में  भ्रातृ  संशोधन  करने  वालेਂ  विधेयक  को

 पुरःस्थापित  करने  ar  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 राम  कृष्ण  गुप्त

 :

 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूँ

 ।

 et  ees
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 दे  Yo  प्रौद्योगिक  विवाद  विधेयक  २४  १९६१

 सहायक  बैंक  विलय  विधेयक

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 *कि  सभी  सहायक  बैंकों  को  भारत  के  राज्य  बैंक  में  विलय  करने  वालें  विधेयक  को  qe

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 1  उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रशन  यह  है  :

 सभी  सहायक  बैंकों  का  भारत  के  राज्य  बैंक  में  विलय  करने  वाले  विधेयक  को

 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ग्रा  ।

 श्री  राम  कृष्ण  गुप्त
 :  मं

 विधेयक  को  पुरःस्थापित  करता  हूं  ।

 संविधान  संशोधन  विधेयक

 २२६  में  संशोधन )

 श्री चे०  राठ  पट्टाभिरामन  :  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  भारत  के  संविधान  में  प्रकार  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने

 की  अनुमति दी  जाये  ॥

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 भारत  के  संविधान  में  अग्रेतर  संशोधन  करने  वालेਂ  विधेयक  को  पुरःस्थापित  करने  की

 santa दी  जाये  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  eal  |

 श्री  च०  रा०  पट्टा भि रामन  :
 मैं  विधेयक  को  पुरःस्थापित करता  हूं

 औद्योगिक  विवाद  विधायक--जारी

 उपाध्यक्ष महोदय  :  सभा  में  श्री  श्री  त०  To  राव  द्वारा  १०  मार्चे  १९६१  को  प्रस्तुत

 निम्न  प्रस्ताव  पर  चर्चा  होगी  :

 प्रौद्योगिक विवाद  १९४७  में  ्  संशोधन  करने  वाले  विधेयक
 पर

 विचार किया  जायें  ॥

 श्री व०  ब्र ०  राव  भाषण  जारी  रखें

 श्री  त  qo  विट्ठल राव  पन्द्रह  दिन  पहले  जब  मैं  ने  औद्योगिक  विवाद

 नियम
 में  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  को  विचारार्थ  प्रस्तुत  किया

 था
 उस  समय  मैं  ने  कहा  था  कि

 or



 ३  १८८३  प्रौद्योगिक  विवाद  विधेयक  रे

 पिछले  वर्षों  में  प्रौद्योगिक  उत्पादन  बढ़  गया  था  मैं  ने  यह  भी  बताया  था  कि  पिछले  दस  वर्षों  में

 आन्तरिक  साधनों  का  उपयोग  किस  प्रकार  किया  गया  था  ॥

 इस  के  बाद  मैं  ने  उत्पादन  क्षमता  के  बारे  में  कहना  किया  था  दो  उदाहरण  दिये

 थे  कि  किस  प्रकार  कर्मचारियों
 की

 उत्पादन  क्षमता  बढ़  गई  है
 ।

 परन्तु  माननीय  अध्यक्ष  महोदय  ने

 बाधा  डालते  हुए  कहा  था  कि  मेरे  दोनों  उदाहरण  सरकारी  क्षेत्र  के  हैं शर  विधेयक  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  के  बारे  में  है  ।  मैं  अरब  गैर-सरकारी  क्षेत्र  के  बारे  में  बताता  हूं
 ।

 कोयला  उद्योग  को  लीजिये  ।  rey Ss  में  प्रति  कर्मचारी  उत्पादन  क्षमता
 ०  .  ३३  थी  जो

 अब  o, 83  टन  हो  गई  परन्तु  इतना  होने  पर  भी  जब  कभी  हम  ने
 सरकार  से  कहा  है

 औद्योगिक  कर्मचारियों  को  कुछ  wie  लाभ  दिये  जायें  तो  श्रम  उपमंत्री  श्री
 झ्राबिद  ने  हमें

 हमेशा  इस  का  यही  उत्तर  दिया  कि  कारखाना  अथवा  मिल  बन्द  करने  के  बजाये  यह  प्रतीक  उपयुक्त

 होगा  कि  कारखाना  चालू  रखा  जाये  चाहे  मजदूरों  को  लाभ  मिले  भ्रमणा  नहीं
 ।

 मे  उन्हें  फरवरी  १९६१  के  रिजवी  बैंक  के  बुलेटिन  के  कुछ  आंकड़े  बताता  हूं  जिस  से  पता  लग

 जायेगा)कि  उद्योगों  ने  अपनी  पू  जी  कितनी  अधिक  बढ़ा ली  है  ।  PEXL-—-NE  तक  आठ  वर्षों में  पूजी

 निर्गम के  निदेशक  ने  ५५५  करोड़  रुपये  के  salt  के  लिये  अ्रनुमति  दी  है  ।  इस  से  स्पष्ट  हो  जाता  है

 कि  माननीय  उपमंत्री  का  यह  कहना  बेकार  हो  जाता  है  कि  यदि  कुछ  सुविधायें  अ्रथवा  लाभ  दिये

 जायें  तो  पूजी  की  कमी  के  कारण  कारखाने  बन्द  हो  बेकार  हो  जाता  है

 मैं  मजूरी  के  बारे  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  यदि  हम  देखें  तो  पता  लगता  है  कि  हमारे

 यहां  मज़दूरों  को  इतनी  मज़दूरी  नहीं  दी  जाती  है  जिस  में  से  वह  कुछ  बचा  कर  अपने  बुढ़ापे
 के  लिये

 रख  सकें  ।  हाल  में  ही  उच्चतम  न्यायालय  ने  भी  अपने  एक  फैसले  में  यही  बताया  है  ।

 मूलचन्द  दुबे  पीठासीन

 उन्हों ने  कहा  है  कि
 ३००

 रुपये  मासिक  वेतन  निर्वाह  के  लिये  बहुत  कम  है
 ।

 परन्तु  यदि  हम

 औद्योगिक  मजदूर  की  औसत  मजूरी  देखें  तो  पता  लगता  है  कि  यह  १००  रुपये  मासिक  से  बहुत

 कम  है  ।  बागान  मज़दूरों  की  हालत  तो  भी  खराब  है  ।  उन  को  ५०-६०  रुपये  मासिक के  लगभग

 मजूरी  मिलती  है  ।

 बड़ी  ग्रसित  बात  है  कि  संविधान  में  सरकार  ने  व्यवस्था  की  है  कि  जीवन  निर्वाह  मजूरी

 देने  के  लिये  विधान  बनाया  जायेगा
 ।

 परन्तु  अफ़सोस  है  कि  निर्वाह-मजूरी  तो  एक  तरफ  रही  न्यूनतम

 मजूरी  भी  मजदूरों  को  नहीं  दी  जाती  है  ।

 हाल  में  ही  सिगरेनी  कोयला  खान  का  एक  कर्मचारी  मेरे  पास  था  ।  उस  ने  बताया  कि

 निवृत्ति  के  बाद  उस  को  कुल
 ७००

 रुपये  मिले  हैं  बड़ा  कटिन  होगा  यदि  उस  के  पुत्र  को  मजदूर

 नहीं  रखाया  गया
 ।

 कितनी  हालत  खराब  होती  है  इस  का  अंदाजा  श्राप  लगायें  क्योंकि  थोड़ी  मजूरी

 होने  के  कारण  यह  लोग  बुढ़ापे  के  लिये  कोई  धनराशि  नहीं  जोड़  पाते  हैं  ।

 मेरा  यह  विधेयक  एक  सीधा  सा  विधेयक  है  ।  मैं  केवल  यह  चाहता  हूं  कि  उत्पादन  से  हुए  लाभ  का

 एक  मज़दूरों  को  भी  मिलना  चाहिये  ।  हम  ने  ऐसा  करने  की  व्यवस्था  दूसरी  योजना  के  लिये

 बनाई  थी  परन्तु  अब  तक  ऐसा  नहीं  किया  गया  है  ।

 बड़ी  ही  अजीब  बात  है  कि  सरकार  ने  भविष्य  निधि  को  ६  प्रतिशत  से  ८
 ty j= ix  प्रतिशत

 करने  का  मामला  एक  समिति  को  सौंपने  का  निर्णय  किया  है  ।  इस  से  तो  सरकार  को  भी  धन  मिलता

 था  ।  प्रफुल्ल  ग्रा योग  भी  बता  चुका  है  कि  कागज़  उद्योग  में  बहुत  लाभ  मिलता  है  ।  इसलिये  यदि



 १४५२
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 त०  व०  fares

 यह  संभव  नहीं  था  कि  सभी  उद्योगों  में  भविष्य  निधि  की  दर  ब बढ़ाई  जाये तो  कम  से  कम  थोड़े

 से  उद्योगों  में  ऐसा  किया  जा  सकता  था  ।

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  योजना  को  लीजिये  |  कर्मचारी  की  तुलना  में  मालिक  श्रद्धा  वंश  देते  हैं

 जबकि  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था
 थी

 कि  कुल  मजूरी  का ४  प्रतिशत  मालिक  देगा  परन्तु  प्रभी

 तक  इस  के  बारे  में  कुछ  नहीं  किया  गया  है  ।

 क्या  दूसरी  योजना  के  लक्ष्य  पूरे  करने  वाले  मज़दूरों  के  साथ  इस  प्रकार  की  कार्यवाही  की  जानी

 चाहिये  ।
 मैँ  ने  इसलिये  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  जिस  से  उन  के  साथ  न्याय  हो  सके  कौर  प्रत्येक

 वह
 की  सेवा  के  लिये  एक  महीने  की  मजूरी  भी  उसे  दी  जानी  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  ।

 श्री  रामसिंह भाई  वर्मा  सभापति  बिल  के  प्रस्तावक की  मंशा  बुरी

 नहीं  बल्कि  मेँ  तो  कहूंगा  कि  बहुत  ग्रन्थि  गवर्नमेंट  को  भी  इसे  स्वीकार  करने  में  ऐतराज

 नहीं  होना  चाहिये  |  इस  सम्बन्ध  में  हमें  थोड़ा  विचार  करना  है  ।  श्रमिकों  के  लिये  प्रैच्यडटी  का  सवाल

 बहुत  महत्वपूर्ण  बनता  जा  रहा  है
 ।

 कुछ  जगहों  पर  एग्रीमेंट  के  द्वारा  श्रमिकों  को  प्रेचुइटी  मिल  रही

 कुछ  जगह  झगड़ा  फसाद  कर  के  मिल  जाती  कुछ  जगहों  पर  मिन्नतों  से  मिल  जाती  पर  कुछ

 जगहों  पर  am  भी  नहीं  मिल  रही  है  ।  इसलिये  मह  नूरी  है  कि  श्रमिकों  के  बारे  में  एक  सी  नीति

 होनी  चाहिये  |  जब  एक  सी  नीति  नहीं  होती  अलग  अलग  जगहों  पर  अलग  प्रति  नीति  का

 माल  किया जाता  तो  इंडस्ट्रियल रिलेशन्स  खराब  होते  स्ट्राइक  होते  झगड़े  फसाद  होते  हैं

 जिस  से  उत्पादन  गिरता  है  देश  को  धक्का  पहुंचता  है  |  इसलिये  मेरा  यह  निवेदन  है  कि  ग्रेचुइटी

 का  सवाल  मजदूरों  के  लिये  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  वैसे  तो  बरसों  पहले  रिट्रेंचमेंट  काम्पैंसेशन  ले  श्राफ

 का  कानन  बनाया  गया  था  लेकिन  जहां  पर  एम्प्लायर  लोग  श्रमिकों को  कम  करना

 चाहते  मजदूरों  की  छंटनी  करना  चाहते  वहीं  के  लिये  यह  कानून  बना  था  ।  परन्तु  ऐसे भी

 श्रमिक  हैं  जोकि  अब  बूढे  हो  गये  हैं  श्र  वर्षों  से  कारखाने  के  अन्दर  काम  कर  रहे  हैं  तथा  अपना

 काम  छोड़ना  चाहते  हैं  ।  लेकिन  वे  इसलिये  नहीं  छोड़  पाते  हैं  कि  अगर  छोड़  देंगे  तो  उन  के  बाल  बच्चों

 का  क्या  हाल  होगा  |  ग्राम  उन्हें  ग्रैचइटी  मिलती  है  तो  वे  रिटायर  होने  के  लिये  तैयार  अओर उनकी उन  की

 जगह  दूसरे  नौजवान  श्रमिक  सकते  हैं  ।  जो  नौजवान  श्रमिक  नये  at  वे  बुड्ढे  श्रमिकों  से  अघिक

 काम भी  करेंगे  |  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  राज  प्रैक्टिस  में  यह  चीज  है  कि  नौजवान  श्रमिकों  की  जिस

 जगह  जरूरत  है  वहां  बादल  श्रमिक  काम  कर  रहे  हैं  ।  बुड्ढों  की  जितनी  एफिशिएंसी  है  उस  से

 कम  से  कम  १५  फी  सदी  ज्यादा  एफिशिएन्सी  नौजवानों  में  होगी  कौर  यह  एम्पलायर्स  के  लिये  भी

 बहुत  अच्छा  होगा  ।  जिस  काम  को  बुड्ढा  अधिक  समय  में  काम
 उसी

 जगह  नौजवान

 श्रमिक  थोड़े  समय  में  कर  लेगा  ।  इसलिये  एम्प्लायसं  को  इस  पर  एतराज़  नहीं  होना  चाहिये  ।  इस

 से  हमारी  एफिशिएंसी  बढ़ेगी  |  एफिसिएंसी  बढ़ेगी  तो  प्रोडक्शन  बढ़ेगा  प्रोडक्शन  बढ़ेगा  तो  हमारी

 प्रॉडक्टिविटी  बढ़ेगी  |

 लेकिन  मझे  ऐतराज  एक  बात  पर  है  ।  हमारे  मित्र  ने  केन्द्रीय  शासन  राज्य  शासन  के

 चारियों को  क्यों  छोड़  दिया  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  ।  जब  हम  श्रमिकों  के  सम्बन्ध  में  एक  सी

 नीति  इस्तैमाल  करना  चाहते  हैं  तो  ट्रेड  यूनियन  के  सामने  सेंट्रल  स्टेट  प्राइवेट

 सैक्टर  पब्लिक  सेक्टर  में  कोई  फर्क  नहीं  होना  ated |  उसके  सामने  एक  ही  चीज  होनी  afar

 pyar  अंग्रेजी  में
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 कि  oe  एक  श्रमिक  काम  करता  वह  घंटे  के  लिये  ही  श्रम  करता  है  तो  भी  उसको  उसकी  मेह

 नत  का  पूरा  मुनावर  मिलना  चाहिये
 a

 जो  बेनिफिट  दूसरे  श्रमिकों  को  मिलता  है  वह
 सब

 को  समान

 रूप  से  मिलना  चाहियें  |  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  सेंट्रल  स्टेट  गवर्नमेंट वगेरह  की  जो

 इंडस्ट्रीज  हैं  उसमें  काम  करने  वाले  श्रमिकों  को  क्यों  श्रलग  कर  दिया  जाय  |  यह  बहुत  गलत

 तरीका  है  श्र  में  इसका  विरोध  करता  हूं  ।

 साथ  ही  साथ  मैँ  इस  मामले  में  मन्त्री  महोदय  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि  हमारे  श्रमिकों

 के  इन्दर भी  एक  गिद्ध  जैसी  चीज  न  भड़क  इसका  ध्यान  रखने  की  जरूरत  है  |  एक  इण्डस्ट्री

 के  एक  कंसर्न  के  एक  जैसा  काम  करने  वाले  जो  अलग  श्रमिक  हैं  उनमें  भेद  नहीं

 करना  चाहिये  |  मुझे  बड़ा  दुःख  होता  है  जब  मैं  देखता  हूं  कि  हम  बात  करते  हैं  इण्डस्ट्रियल  लेबर  की

 हम  बात  करते  हैं  श्रमिकों  लेकिन  जो  दबा  न  वर्ग  जो  मध्यम  श्रेणी  के  लोग  जो
 पढ़े

 लिखे  लोग  हैं  प्रौढ़  दूकानों  पर  काम  करते  उनके  लिये  किसी  कानून  का  पालन  नहीं  होता  है  ।  सभी

 लोगों  को  बहुत  से  बेनिफिट  मिल  रहे  हैं  ।  इस  मामले  में  इण्डस्ट्रियल  डिस्प्यूट्स  एक्ट  के  जहां
 पर

 ५०  श्रमिक  काम  करते  हैं  वहां  पर  श्रमिकों  के  लिये  रिट्रेंचमेंट  कम्पेन्सेशन  प्रौढ़  कम्पेन्सेशन  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ।  समझता  हूं  कि  अगर  इस  व्यवस्था  को  मध्यम  के  कर्मचारियों  पर  भी  लागू

 किया  जाय  तो  ठीक  होगा  ।  जहां  पर  ५०  से  ज्यादा  श्रमिक  काम  करेंगे  उन  को  इस  कानून  के  प्रस्तुत

 न्याय  इस  बात  को  रखना  उचित  नहीं  है  ।  इस  चीज  को  देखने  की  जरूरत  है  कि  चाहे

 श्रमिक  काम  करें  ५--१०  श्रमिक काम  करें  या  ४०--५०  काम  करें,दूकान  पर  काम  करने

 वालेਂ  प्राइवेट  सेक्टर  में  काम  करने  वाले  हों  या  पब्लिक  सेक्टर  में  काम  करने  वाले  जो  भी  उचित

 योजना  हो  वह  सब  पर  लागू  होनी  चाहिये  ।  राज  age  रिट्रेंचमेंट  कम्पेन्सेशन  श्र  ले

 दन  का  कानन  बनाया  है  उस  के  बावजूद  अ्रहमदाबाद  प्रो  बम्बई  के  अन्दर  कानन  के  द्वारा  ग्रेविटी

 मिल  रही  इण्डस्ट्रियल  कोट  ने  जजमेंट  दिया  उसके  द्वारा  बम्बई  अहमदाबाद  के  ग्रेजुएट

 मिल  रही  है  ।  मैं  अभी  एक  एग्रीमेंट  कर  के  पाया  हमारे  यहां  टेक्सटाइल  इण्डस्ट्री  में  काम  करने

 वाले
 जो

 टैक्नीदियन्स  कौर  क्लासिकल  स्टाफ  है  उसके  बारे  में  एग्रीमेंट  कर  के  कि  भले  ही  यह

 कानन  के  अन्तर्गत न  लेकिन  जो  श्रमिक  बुड्ढा  हो  जाता  है  या  बीमार  हो  जाता है  या  मर

 जाता  है  उसे  एक  साल  की  सर्विस  के  ऊपर  एक  महीने  का  ऐवरेज  के  तौर  पर  दिया  जायेगा  |

 में  निवेदन कर  हूं  कि  जब  अहमदाबाद इन्दौर  में  इस  तरह  से  हम
 बढ़  रहे  हैं

 तो  जहां  पर  ट्रेंड  यूनियन  स्ट्रांग  नहीं  वहां  कमजोर  लोगों  को  क्या  मिलेगा  शौर  वे  क्या  वे

 वहां  पर  झगड़े  बढ़ायेंगे  हम  झगड़ों  को  खत्म  करना  चाहते  हैं  ।  मैं  जानता  हुं  कि  मन्त्री  जी  एक

 सहारा  लेंगे  और  वह  सहारा  लेंगे  कि  पन्द्रहवीं  लेबर  स्टैंडिंग  कमेटी  में  इस  बारे  में  विचार  शुभ्रा  था  और

 यह  तय  ear  था  कि  जिन  को  सोशल  मिलती  है  उन  का  इंटीग्रेशन  कर  दिया  जाय  ।  मैं  जानता

 हूं  कि  यह  सन्‌  की  बात  हो  गई  है  शर  सन्‌  १९६१  चल  रहा  है  ।  तो  या  लेबर

 स्टेंडिंग कमेटी  जो  सारी  बातें  करना  चाहते  हैं  उनको  करते  क्यों  नहीं  |  ग्रेविटी  जैसी  चीज  इंडस्टीज  केਂ

 लिये  बहुत  फायदेमंद  है  कौर  इसे  करना  चाहियें  |  हमारे  भाई  इण्डस्टियल  डिसप्यटस  ऐक्ट  में  ग्रैचइटी

 को  लाना  चाहते  हैं  कौर  इसके  लिये  उन्होंने  बिल  पेश  किया  है  ।  लेकिन  इसमें  जो  कंटीन्यड  सर्विस  का

 सवाल  है  यह  हमको  बहुत  अखरता  है
 ।

 कं टी न्यूड  सर्विस  को  राज  के  स्टैंडिंग  ass  के  अनुसार  गिना

 जाएगा
 ।

 उसके  अनुसार  नगर  कोई  देर  से  आता  है  या  छुट्टी  में  पिछड़  जाता  कौर  दरख्वास्त  देता  है

 तो  मेनेजमेंट  कहता  है  कि  हमको  मिली  उस  हालत  में  उसकी  सर्विस  में  ब्रेक  हो  जाता  और

 चाहे  उसकी  २५  साल  की  सर्विस  हो  उसको  ब्रेक  कर  देते  हैं  कौर  फिर  उसको  बदलियों  में  रखते  हैं

 कौर  उसकी  सर्विस  को  नए  सिरे  से  गिना  जाता  है  ।  तो  मैं  मानता  हूं  कि  झापको  सारे  इण्डस्ट्रियल

 डिसप्यूट्स  ऐक्ट  पर  विचार  करना  होगा
 |

 इण्डियन  लेबर  कानफरेंस  में  भी  इसके  सम्बन्ध  में  चर्चा  हुई
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 थी  ।
 मेरे  दूसरे  साथी  भी  बोलने  ayer  हैं  इसलिये  मै  ज्यादा  समय  नहीं  लेना  लेकिन  मेरा  निवेदन

 है  कि  जो  श्रमिकों
 की

 चक  का  मसला  है  इस  पर  आपको  विचार  करना  चाहिये  कौर  कोई  ऐसा

 तरीका  निकालना  चाहिये  कि  यह  प्रेचुइटी
 न

 केवल  इण्डस्ट्रियल  श्रमिकों  ही  को  बल्कि  जी  भी

 लोग  श्रमिकों  की  व्याख्या  मंगाते  भले  ही  वह  चाय  बागानों  में  काम  खानों  में  काम  दुकानों

 में  काम  सब्जी  मण्डी  में  काम  या  होटलों  में  काम  जो  भी  मजदूरी  करके  भ्र पनी  रोजी

 कमाने  वालें  लोग  हैं  उन  सभी
 को

 इसका  फायदा  मिले  |  यही  मेरा  निवेदन  है  ।

 fat स०
 मो ०  बुर्जों

 )
 :

 सभापति  महोदय  मैं  श्री  विट्ठल  राव  द्वारा  प्रस्तुत  इस

 विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं
 ।

 उन्होंने  विधेयक  के  उद्देश्य  तथा  कारण  में  लिखा  है  कि  औद्योगिक

 विवाद  अधिनियम  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  कि  निवृत्ति  मिलने  के  बाद  कर्मचारी  को  क्या  मिलना

 चाहिय े।

 मेँ  भी
 पिछलेਂ  २०

 वर्षों  से  कार्मिक  संघ  में  काम  कर  रहा  हूं  ।  मेरा  TAT  अनुभव  यह  है  कि  यह

 सरकार  वादे  बहुत  करती  है  परन्तु  उनके  भ्र नू सार  कोई  काम  नहीं  करती  है  ।

 मेरे  मित्र  श्री  विट्ठल राव  ने  बताया  कि  उद्योगों  में  उत्पादन  बढ़  गया  है  ।  मेरा  भी  श्रपना  यही

 कहना  है  कि  लाभ  बहुत  बढ़  गया  है
 ।

 यही  उठता  है  कि  क्या  इस  लाभ  का  कुछ  कम  चारियों  को

 मिलना  चाहिये sera  नहीं  ?

 जब  भी  कभी  मजूरी  के  बारे  में  बातें  होती  हैं  तभी  यह  ser  हमारे  सामने  भ्राता  है  किं  मजदूर  को

 अपने  जीवन  में  कुछ  बचाना  भी  चाहिये  ।  मं  जानता  हुं  कि  सरकार  ने  इसी  उद्देश्य  को  ध्यान  में  रख  कर

 भविष्य  निधि  योजना  लागू  की  थी  परन्तु  बड़े  ही  खेद  की  बात  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  भविष्य  निधि

 का  लाभ  कर्मचारियों को  नहीं  मिल  पाता  है  ।  हमें  ऐसे  उदाहरण  बताये  गये  हैं  कि  जो  प्रौद्योगिक  मजदूर

 सारी  सेवा  raft  में  €  ०
 दिन  भी  अनुपस्थित  रहा  है  उसको  भविष्य  निधि  का  सरकारी  भ्रंश  नहीं

 दिया  गया  है
 ।

 मैं  बताना  चाहता  हूं  कि  १९४७  से  पहले  कोई  नियम  न  होने  के  कारण  बहुत  से

 चारियों  की  सेवायें  बीच  में  समाप्त  होकर  चालू  हुई  हैं  ।  मै  ऐसे  कितने  ही  मामले  माननीय  मन्त्री

 को  बता  सकता हूं  ।

 दिल्‍ली  में  ही  सी०  करो  डी०  के  इंजीनियरिंग  विभाग  के  बहुत  से  कर्मचारी  भीख  मांगते

 ana  मिलेंगे  जबकि  उनको  धन  मिलना  है  ।  मेरा  माननीय  मन्त्री  से  भ्रनुरोध  है  कि  कृपा  करके  इन

 मामलों  पर  विचार  करें  र  ऐसी  व्यवस्था  करायें  जिससे  2  तीन  महीनों  में  ही  भविष्य  निधि

 की  राद  कर्मचारी  को  मिल  जाये  ।  माननीय  मन्त्री  श्री  नन्दा  कानपुर  हो  जाये  हैं  वहां के

 मजदूरों  की  हालत  देखी  है
 ।

 मेरा  यही  सुझाव  है  कि  महीने  के  प्रतिबन्ध  को  हटा  दिया  जाना  चाहिये

 ate  सेवा  निवृत्ति  के  तुरन्त  बाद  ही  मजदूर  को  यह  धन  दिलाना  चाहिये
 ।

 मुझे  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  श्रम  मिल  मालिकों  तथा  सरकार  का  एक  संयुक्त  कोष  बनाना

 चाहती  है  जिसमें  से  दान  के  रूप  में  कुछ  धन  इन  मजदूरों  को  दिया  जायेगा  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस

 यक  के  द्वारा  भी  कुछ  ऐसी  ही  व्यवस्था  की  जा  रही  है  ।  मेरी  माननीय  मन्त्री  से  कपिल  है  कि  इस

 यक  को  स्वीकार  कर  लें  क्योंकि  यह  भी  समाजवाद  की  कौर  ही  एक  कदम  है  |

 fort  काशीनाथ  पांडे
 :

 सभापति  में  भी  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  का  एक

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाना  चाहिये  ।  एक  व्यक्ति  के  सेवा  निवृत्त  होने  के  बाद  कर्म  चारी  को  कुछ  धन

 ि
 mana  मिलना  चाहिये

 जिससे  वह  अरपना  बुढ़ापा
 अ्रच्छी  तरह  से  बिता  सके  |

 अंग्रेजी  में
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 मेरा  सुझाव  है  कि  मन्त्रालय  यदि  इस  विधेयक  को  स्वीकार  करना  नहीं  चाहता  हो  तो  कृपा
 करके

 सभी  दलों  का  एक  सम्मेलन  बुलायें
 a

 उस  सम्मेलन  में  इस  समीक्षा  पर  विचार  करके  एक  विस्तृत

 विधेयक  प्रस्तुत  करें  ।

 tat  तंगामणि
 :

 सभापति  इस  विधेयक  के  उद्देश्य  प्रस्तावक  ने  बड़ी  योग्यता

 से  बता  दिये  इसके  बारे  में  मैं  कुछ  ऐसी  बातें  बताना  चाहता  हूं  जिनको  न्यायाधिकरण ों  ने  स्वीकार

 किया  REXR  में  मद्रास  राज्य  में  बिजली  का  कम  सम्भरण  करने  के  कारण  बे  रोजगारी कल

 गई
 थी  |

 उस  समय  यह  प्रदान  उठा  था  कि  इस  बेरोजगारी  की  प्रविधि  के  लिये  क्या  मजदूरों
 को

 कुछ

 प्रतिकर  मिलना  चाहिये  ।  इस  seat  पर  विचार  करने  के  लिये  एक  न्यायाधिकरण  बनाया  गया  था  ।

 उसने  ae  निर्णय  दिया  था  कि  प्रतिकर  दिया  जाना  चाहिये  ।  इसी  आघार  पर  एक  अध्यादेश जारी

 किया  गया  शर  बाद  में  एक  विधान  बनाया  गया  ।  इसके  अधीन  यह  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  छंटनी

 किये  गये  तथा  जबरदस्ती  बेकार  हुए  मजदूरों  को  एक  निश्चित  राशि  प्रतिकर  के  रूप  में  दी  जानी

 चाहिये  |

 श्री  विट्ठल  राव  wa  अपने  विधेयक  के  द्वारा  यह  चाहते  हैं  कि  इस  प्रतिकर  के  साथ  साथ  उपदान

 देने  की  व्यवस्था  भी  अधिनियम  के  द्वारा  की  जानी  चाहिये  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि  इसको  विधान

 का  रूप  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  श्र  इसका  भुगतान  समझौते  पर  ही  छोड़  देना  चाहिये
 |  परन्तु

 बताना  चाहता  हं  कि  wars  ने  यह  सिद्ध  कर  दिया  है  कि  भ्र धि नियम  बन  जाने  पर  भी  इसको  लागू

 करने  में  तीन  श्रथवा  चार  वर्ष  का  समय  लग  जायेगा  ।  में  इसका  एक  उदाहरण  देता  हुं  ।  १९४२  में

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  पारित  किया  गया  था  ;  इसमें  एक  सुच  रखी  गई  थी  जिसमें

 बताया  गया  था  कि  इसको  किन  किन  उद्योगों  पर  लागू  किया  जायेगा  |  परन्तु  देखा  गया  है  कि  सभी

 उद्योगों  पर  यह  अरब  लागू  किया  गया  है  ।

 भविष्य  निधि  अधिनियम  का  सभी  मजदूरों  ने  स्वागत  किया  कौर  यह  इस  बात  से  सिद्ध  हो  गया

 है  कि  मजदूर  इसमें  अपना  अंश  बढ़ाने  को  तैयार  हैं  जबकि  मालिक  इसका  विरोध  कर  रहे  हैं  ।  में  बताना

 चाहता  हूं  कि  मजदूर  इस  प्रकार  तीसरी  योजना  केਂ  लिये  साधन  बढ़ाने  को  तैयार  हैं  ।

 ८2६.  वह  समय  at  गया  है  कि  हमें  सामाजिक  सुरक्षा  के  कुछ  पतलूनों  को  स्वीकार

 करना  चाहिये  ।  श्री  मेनन  ने  अपने  प्रतिवेदन  में  कहा  है  कि  नियोजकों  तथा  कर्मचारियों  दोनों  के
 =

 ही  siaera  में  विधि  की  जाय  ।  ऐसा  करने  का  सब  से  असिन  तरीका  यह  है  कि  हम  इस  विधान  को

 स्वीकार  करें  ।

 उच्चतम  न्यायालय  ने  भो  ess  रकम  घायल  कम्पनी  )  लिमिटेड  के  मुकदमे  में

 जो  निर्णय  दिया  है  उस  से  भी  इस  बात  की  पुष्टि  होती  है  कि  कर्मचारियों  को  समवाय  के  लाभ  में  एक

 अंदा  प्राप्त  करने  का  अधिकार  है  |  उपदान  के  सम्बन्ध में  हमें  एक  निश्चित  नीति  बना  लेनी

 चाहिये  |

 पेरम्बलूर  कर्मशाला  कौर  हिन्दुस्तान  मशीन  टूल्स  कारखानों  में  श्रमिकों  के  कार्य  से  हम  इ  स  नतीजे

 पर  पहुंचे  हैं  कि
 कामना  की  उत्पादकता  में  वृद्धि  हो  रही  उन  की  कार्यक्षमता  में  वृद्धि  हो  रही

 इस  प्रकार  लाभ  की  मात्रा  बढ़  रही  है  ।  इस  से  यह  स्वाभाविक  निष्कर्ष  निकलता  है  कि  तमंचा  रियों

 को  उन  की  कोय  की  अपनी  के  दौरान  तथा  कार्य  से  निवृत्त  होने  के  पहचान  अधिक  सुविधायें  प्रदा न

 की  में  श्रद्धा  करता हूं  कि  जब  भी  सरकार  श्रौद्योगिक  विवाद  अघिनियम  का  संशोधन  करने

 का
 विचार

 करेगी  वह  इस  पहलू को  नहीं  भूलेगी  ।
 eo  oe  ि  eee  eee

 aa  aaa  में
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 fort  उपमंत्री  आबिद  :  इस  विधेयक  पर  चर्चा  करते  समय  माननीय  सदस्यों  ने
 कुछ  ऐसी  मदों  का  उल्लेख  किया  है  जोकि  इस  विधेयक  के  उपबन्धों  से  केवल  भ्र प्रत्यक्ष  रूप  से  संबंधित

 हैं  ।  ग्रीम  भाषणकर्त्ता  ने  मजरी  इत्यादि  का  fra  किया  ak  कहा  कि  कुछ  प्रसिद्ध

 लेखकों  के  श्रतुसार  भारतीय  मजदूर  की  कार्य  क्षमता  काफी  अ्रघिक  है  ।  इस  प्रकार  का  उल्लेख

 करने
 की  आवश्यकता ही  नहीं  है  ।  उद्योगों  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  लोग  यह  भली प्रकार  जानते हैं  कि

 यदि  हमारे  कंचा  रियों
 को

 अवसर  मिले
 तो

 वह  बड़े  से  बड़ा  काम  पूर्ण  कुशलता  से  कर  सकते
 विदेशी  विशेषज्ञों  ने  उ  नकी  भूरि  भूरि  प्रशंसा  की  है  ।  जहां  तक  उत्पादकता  बढ़ने  का  प्रदान

 है
 इस

 का  कारण  यह  है  कि  उद्योगों  मं  शांति  है  अर  हमारे  मजदूर  जागरूक  ग्रोवर  उत्तरदायी
 '

 गये

 हैं  |

 निःसन्देह  मजदूरों  को  उपयुक्त  मजूरी  मिलनी  चाहिये  हम  सी  दिदा  में  आगे  बढ़  रहे  हैं  ।  मेरे

 विचार  से  प्रत्येक  समझदार  व्यक्ति  इस  बात  पर  विश्वास  करेगा  कि  स्वतंत्रता  प्राप्ति  के  पश्चात

 हमारे  मजदूरों  को  उपयुक्त  सामाजिक  सुरक्षा  रोक  लाभ  प्राप्त  हुए  हैं  ।  प्रभी  हाल  विभिन्न  उद्योगों  में

 मजूरी  ats  नियुक्त  होने  से  मजदूरों  को  काफी  लाभ  प्राप्त  हुए  हैं  ।  हड़तालों  के  न  होने  से

 बा  यो  1
 हुई

 हैं  क्यो पि  मजूरी  बोर्ड  पुपर्क्ष र  होते  हैं  ।  यह  प्रसन्नता द दिवस है द ५1  वय है  द  झ  भी  संव  हूं

 सभी  ANT  Taare  हुए  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रयत्न  से  इन  सिफारिशों  को  फ

 सीमा  तक  क्रियान्वित  किया  गया  है  |  निःसन्देह  औद्योगिक  न्यायाधिकरण ों  की  सिफ़ारिशों  क्रियान्वित

 करने  में  कुछ  श्रसफलतायें भी  ई हैं  ।

 हम  ने  कोयला  खानों  में  मजदूर
 ं

 की  भविष्य  निधि  जना  भी  लागू  कर
 दी

 है  ।  उन
 के

 य

 ला भांग  योजना  भी  है  ।  कामना  ग  भविष्य  fah  योजना  जोकि  gey  में  क्रियान्वित  की  गई  उस

 श्रन्तगंत  बहुत  से  कारखाने  अ्रौर  बागान  ara  हैं  ।  भविष्य  निधि  के  नम्बर  में  अ्रासाम  के  बागान

 कोंचा  रियों  के  लिये  एक  पृथक  अधिनियम  स  के  ग्र ति रिक्त  छंटनी  कमेंचारी  राज्य  बीमा

 तथा  अन्य  कई  योजनायें  जो  हमने  मजदूरों  के  संबंध  में  लागू  की  हैं  उनसे  समझदार

 व्यक्ति  को  यह  विश्वास हो  जायेगा  कि  हम  मजदूरों  के  लिये  सामाजिक  सुरक्षा देने  के  सम्बन्ध  में  पी  छे

 नहीं  रहे  हैं  ।

 जहां  तक  माननीय  प्रस्तावक  द्वारा  दिये  गये  वक्तव्य  का  प्रश्न  इन  प्रिया  के  सम्बन्ध  में  हमें

 चाहिये  फि  हम  ada  रहें  ।  ऐसे  मामलों में  जबकि  हम  से  यह  कहा  जाता है  कि  यदि  किसी

 नियोजक  के  द्वारा  भविष्य  निधि  की  राशि  नहीं  दी  जा  रही  है  तो  हमें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  जिस  से

 वह  संस्थापन  ही  मन्द  हो  जाय  ।  स्वय  मजदूरों  ने  इम  बात  का  सुझाव  दिया  कि  भविष्य  निधि  के  तत्काल

 भगतान  के  लिये  दबाव  नहीं  डालना  चाहिये  क्योंकि  इस  से  संस्थापन  के  बन्द  होने  की  ग्रादयंका है है  ।  हम

 नियोजक  को  उस  सीमा  तक  सुविधा  दे  रहे  हैं  जहां  तक  कि  संस्थापन  बना  रहे  कौर  मजदूरों  क  रोजगार

 लगा  रहे  तथा  भविष्यनिधि  की  राशि  किस्तों  में  वसूल  हो  जय  ।

 टेक्नीकल  समिति  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  ने  यह  कहा  है  कि  केवल  विलम्ब  करने  के

 उद्देश्य  से  हमने  यह  समिति  नियुक्त  की  हैं  ।  ऐसा  कहना  अनुचित
 है  क्योंकि  यह  मामला  भझौद्योगिक

 समिति  के  सम्मुख  अपनाया  था  ।  उस  समिति  में  उस  दल  को  भी  प्रतिनिधित्व  दिया  गया  था  जिसके

 वे  प्रतिनिधि  हैं  ।  इस  संबंध  में  लोगों  का  स्वेसम्मत्त  यह  मत  था  कि  ऐसी  समिति  की  faafaa  होनी

 चाहिये  ।  भविष्य  निधि  की  राशि  को  ६  '/  से  ८  प्रतिशत  करने  के  सम्बन्ध  में  मेरा  यह

 मत  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  कठिनाइयां  थीं  श्रौर यह तंक यह  तके  पेश  किय  गया  था  कि  यदि  इसे  लागू

 किया  तो  कुछ  संस्थापन  बन्द  हो  जायेंगे  ।  मेरे  विचार  से  कोई  भी  व्यक्ति  इस  बात  को  पसन्द

 fast  sat  में
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 नहीं  करेगा  कि  केवल  इसी  कारण  किसी  उद्योग  या  संस्थापन  को  खतरा  पहुंचे  ।  एसा  करना  कामगरों

 था  देश  के  हितों  के  प्रतिकूल  होगा  |

 इस  में  सन्देह  नहीं  है  कि  कुछ  स्थानों  में  मजदूरों  को
 उपदान  भी  दिया  जाता

 जिन  स्थानों  में  यह  दिया  जाता  है  वहां  कार्मिक  संघ  पद्धति है
 ।

 माननीम  सदस्यों  ने  यह  कहा  है
 कि  हम

 नियोजकों का  समर्थन  करते  हैं  यह  सत्य  है  कि  हम  उस  सीमा  तक  उन  का  समधन  करते
 हैं  जहां  तक

 का  समर्थन  करना  उचित  है  ।  यदि  प्रबन्ध  नहीं  तो  सारे  कारखाने  ठप्प  हो  जायेंगे
 ।

 मे  स्वयं

 जिस  कार्मिक  संघ  के  साथ  संबंधित  रहा  था  वह  कामगरों को  इस  प्रकार  संगठित  करना  चाहता था

 कि  कोई  दंगे  या  फसाद  न  उद्योग  की  तरक्की  हो  तथा  कामगरों  को  अपनी  मजूरी  भविष्  निधि

 श्र  उपदान  प्राप्त हो  जायें  ।  इसी  का  यह
 फल

 है
 कि

 बम्बई  कौर  म्रहमदाबाद  में
 न

 केवल
 मजूरी

 का

 एक  स्तर  है  रितु  महंगाई  भत्ते  की  राशि  भी  अपेक्षाकृत  अधिक  है  ale  वहां  उपदान  योजना  भी

 लाग है  ।

 जहां  तक  भविष्य  निधि  को  विलम्ब  से  देने  का  प्रश्न  है  मैं  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  इस  का

 भुगतान  शीघ्र  किया  जाना  चाहिये  ।  माननीय  सदर य  ने  है  कि  भुगतान  तीन  महीनों  के  भीतर

 हो  जाना  चाहिये  ।  कर्मचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  अ्रधीन  इसे  एक  सप्ताह  के  इन्दर  दे  fear

 जाता  है  ।  जिन्हें  एक  सप्ताह  के  भीतर  नहीं  मिलता  है  उन्हें  पन्द्रह  दिनों  के  भीतर  मिल  जाता  है
 |

 केवल  उन्
 मामलों  में  जहां  कर्मचारी  की  मृत्य  हो  गई  या  उन्हों ने  ग्रसने  फार्मों में  was  उत्तरी

 कारी
 का  नाम  नहीं  दिया  है  या

 अन्य  आ्रावश्यकतायें पूरी  नहीं की  उन
 की  ्रावइ्यकता पुरी  करने

 में  विलम्ब  हो  सकता  है  |  निःसन्देह  भविष्य  निधि  की  रकम  कामगर  या  उस
 के  परिवार

 को  एक

 सप्ताह  के  भीतर  या  अधिक  से  प्रदीप  एक  महीने  के  भीतर  अवय  जानी  चाहिये  कोई

 त्रुटि  रह  जाय  तो  इस  सम्बन्ध  में  सभी  जो  लोग  कार्मिक संघ  में  हैं  इस  बात  का  प्रयत्न

 करना  चाहिये  कि  फार्मों  के  सम्बन्ध  में  प्रारम्भिक  कार्यवाही  पूरी  होवे  ।  इस  संबंध  में  हमारा

 उद्देश्य  यह  होना  चाहिये  कि  प्रत्येक  उद्योग  तथा  प्रत्येक  क्षेत्र  में  कर्मचारियों  को  भविष्य  निधि  महंगाई

 पर  भी  दी  जाय  ।

 कमेंचारी  भविष्य  निधि  योजना  के  wets  कामगरों  को  बुनियादी  मजूरी  तथा  महंगाई  भत्ते

 दोनों  पर  ही  भविष्य  निधि  प्राप्त  करने  का  ग्रन्थकार  rays  में  जब  यह  योजना  लग  की  गई  तो  उस

 में  महंगाई  भत्ता  भी  शामिल  कर  दिय  गया  तब  से  महंगाई  भत्ता  कुछ  मामलों  में  दुगुना  कौर  कुछ

 मामलों  में  उस  से  भी  अधिक  हो  गय  है  ।  हमें  इस  बात  का  प्रयत्न  करना  चाहिये  कि  प्रत्येक

 व्यक्ति  को  भविष्य  निधि  प्राप्त  दूसरे  यह  कि  उस  की  राशि  &'/s i  से  बढ़ा  कर  ८  ] 1  प्रतिशत

 कर  दी  जाय  |  तत्पश्चात  उपदान  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  जाय  |  सामाजिक  सुरक्षा  के  लिये  एक

 व्यापक  योजना  बनाई  गई  है  ।  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  कि  यह  योजना  पेंशन  व  उपदान  योजना

 होगी  कौर  इसी  कार्य  के  लिये  दो  समितियां  faa  की  गई  है  ।  इस  मामले  ५र  त्रिपक्षीय  समिति  में

 विचार  हो  चुका  है
 ate

 सब  से  पहिले  भविष्य  निधि
 की  रकम  को  ६  I  से  बढ़ा कर  ८  1,  प्रतिशत

 कर  दिया  जायेगा  ।  इस  मामले  पर  चर्चा  करने  के  दौरान  उद्योगों की  कठिनाई  सामने  ars  जिस  के

 लियें  टेक्नीकल  समिति  को  नियुक्त  करने  की  आवश्यकता  हुई  ।  यह  समिति  त्रिपक्षीय
 समित

 के

 सर्वे सम् मत्त  निर्णय  पर  नियुक्त  हुई  हैं  ।

 में  इस  बात  से  सहमत ही  नहीं  बल्कि  मेरा  यह  पक्का  विचार  है  कि  भविष्यनिधि  के  eT

 उपदान  भी  अवश्य  मिलना  चाहिये  |  जहां  कहीं  भी  मैं  ने कामिक  संघ  में  काम  किय  है  मैं  ने  इस  उद्देश्य
 को  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किय  है  ।  मुझे  पूरा  विस्वास  है  कि

 मजदूरों
 को  इस  का  पूरा  अधिकार है

 ।

 तथापि  हमें  इस  बात  का  भी  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  इस  से  उद्योग  में  कोई  ‘ a ' last  न  पदा  हो
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 [att  प्राचीन

 इसीलिय ेहम  इप  प्रक्रिया  को  क्रियान्वित कर  रहे  हैं
 में  प्राणी  करता  हूं  रि  टेक्नीकल  समिति  अपना

 प्रतिवेदन  afte  देगी  ।  तब  ug  ek ERAT  जि
 समिति  के

 के  सम्मुख  रखी  जायेगी  द्र  इस  के

 अधार  पर  वास  जिंक  सुरक्षा  की  एक  नी  योजना  तेवर  int t  tt  संभव  होगा

 मेँ  कोई टेक्निकल  wish
 पदा

 cal  कर  रहा  हूं  ।  मैं  इस  स्वागत  को  स्वीकार  करता  हूं  ।

 तथापि  प्रक्रिया  उक्त  were  की  है  हमें  इत  प्रकार  की  लोकतंत्रात्मक  प्रक्रिया  वा  way  करना  ही

 होगा

 मेरे  इस  श्रीनिवासन  के  बाद  मैं  अथ  करता  हं  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  से  सहमत  होंगे

 फि  इस
 पिसर

 में  भरसक  शाथ वाही  की  जा  रही  है  ।  में  बाधा  करता  हुं  कि  वे  विधेयक  वापस  ले

 लगे  अन्यथा मैं
 मं  सभा

 से  अनुरोध  करूंगा  कि  वे  इस  विधेयक  को  श्रावित  करें  |

 श्री  त०  ब०  विपुल  राव  :  जिन  सदस्यों  ने  इम  विधेयक  की  चर्चा  में  भाग  मैं  उन

 का  तम  हैं  ।  मेरे  विचार  से  कई  द्न्य  सदस्य  भी  इस  का  समर्थन  करते  तथापि  उन  के  लिये  बोलने

 को  समय  पं  था  |

 ott  राम  जी  भाई  वर्मा  ने  बहा  है  यह  विधेयक  सरकारी  उपक्रमों  में  भी  लग  किय  जाना

 मं  ने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करत  समय  यह  बात  राइट  बता  दी  थी  कि  में  इस  विधेयक  को  केवल

 गरसरप्तारी  क्षेत्र  में  इस  कारण  लागू  करना  चाहत हूं  कि सरकारी  उपक्रमों  में  इसे  लागू  करने  के  लिये

 मुझे  राष्ट्रपति  की  अनुमति  लेने  की  झावइ्यकता  होती  जिस  में  बहुत  समय  में  ते  इस  का

 क्षेत्र  गैर  सरकारी  उपक्रमों  तक  ही  सीमित  रखा  |

 श्री  काशीनाथ  पांड  ने  कहा  है  कि  विधेयक  का  मसविदा  संतोषजनक  नहीं  यदि  इस  में  कुछ

 त्रियां  हैं  तो  का  सुधार  किया  जा  सकता  है  ।

 उपमंत्री  ने  मझे  जो  प्रशासन  दिय  उस  से  मझे  पर्याप्त  संतोष  हम्ना  क्योंकि  यह  सरकार  की

 at  से  रिज़वान  है  ।  उन्हो ंने  भविष्य  निधि  की  रम  को  ६  '/,  से  ८  1/,  प्रतिशत  तक  बढ़ाने

 के  लिये  कहा  इस  सम्बन्ध  में  में  यह  बताना  चाहता हूं  कि  स्थायी  श्रम  समिति  में  मे  प्रतीत  भारतीय

 कार्मिक  संघ  कांग्रेस  की  wit  से  प्रतिनिधि  मेंने  टेक्निकल  समिति  वाले  प्रस्ताव  ।  पुरजोर

 विरोध  फिया  था  क्योंकि  मुझे  पूरा  विश्वास  था  कि  इस  प्रतिशत  की  वृद्धि  के  फलस्वरूप  किसी  उद्योग

 में  गड़बड़ी  पैदा  होने  की  नहीं  हैं  ।  में  ने  इस  सम्बन्ध  में  श्रम  कौर  रोजगार  मंत्रालय  के  एक

 rate  भारतीय  श्रम  आ्राफडा  का  भी  किया  था  अर  पहा  था  कि  सभी  उद्योगों  में  न

 जिन  उद्योगों में  लाभ का  प्रतिदिन  काफी  है  वहां
 पर  ae  वृद्धि  की  जानी  चाहिये  ।  इस  के  पश्चात

 जब  हमारी  संस्था  से  टेक्नीकल  समिति  में  एक  या  दो  व्यक्तियों  को  नामजद  धारा  को  कहा  गय  तो

 हम  श्रम  तथा  रोजगार  मंत्रालय  के  सचिव  यह  लिखा  कि  हम  इस  टेक्नीकल  समिति  में  भाग

 नहीं  लेना  चाहते
 हैं  ।  मेरे  संगठन  ने  टेक्नीकल  समिति  या  rat  सेन  नहीं  किया  |

 aaa  माननीय  उपमंत्री  ने  इस  समय  हमें  जो  ग्राइवासन  दिये  हैं  उन  से  हमें  काफी  प्रोत्साहन

 मिला है
 ।  में  उन  का  स्वागत  करता  हूं  ।

 विधेयक  सभा  की  श्रीमती  से  वापस  लिया  गया  ।



 तेलों  के  जमाये  जाने  पर  रोक  विधेयक  दे४५८ ३  १८८३

 तेलों  के  जमाये  जाने  पर  रोक  विधायक

 fot  mort  सिंह  :
 में  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 में  तेलों  को  जमाये  जाने  से  रोकने  तथा  तत्सम्बन्धी  wer  बातों  की  व्यवस्था

 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किय  जाये  भ

 इस  श्रावण  का  एक  विधेय  REX  में  अस्थायी  dae  में  रखा  गया  वह  विधेयक  पंडित

 ठाकुर  दास  भागंव  ने  प्रस्तुत  किय  उन्हों  ने  कहा  था  कि  इस  विधेयक  के  पक्ष  में
 वे  हजारो  राय

 व्यक्त  कर  सकते  हैं  ।  तब  मंत्री  महोदय  ने  उत्तर  में  कहा  था  कि  वे  इस  के  समर्थन  में  लाखों  राय

 पेदा  कर  सकते  PEM  में  मैं  ने  परन  इसी  झ्राद्यय का  विधेयक  रखा  उस  समय  जब
 विधेयक

 पर  मतदान था  तो  ५२  सदस्य  इस  के  विरोध  में  थे  कौर
 ४९

 सदस्य  इस  के  पक्ष  में
 ।

 तेलों  को  जमाने  के  सम्बन्ध  में  मुझे  विशवास  है
 कि

 यह  मानव  के  स्वास्थ्य  के  लिये  घातक

 इस  प्रक्रिया  का  शीघ्र  उन्मूलन  किय  जाय  ।  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  देश
 की  चिकनाई  वाले

 संसाधनों
 की

 रक्षा  करना  है  ।
 विधेयक  के  उद्देश्य  श्र  कारणों  के  विवरण  में  यह

 भी
 कहा  जा  चुका

 हैं कि  इस  के  जनमत  की  यह  राण्भी  व्यक्त  की  गई  है  कि  वनस्पति  स्वास्थ्य  के  लिये  घातक

 है  तथा  वनस्पति  का  प्रयोग  घी  में  मिलावट  के  लिये  न  किया  जा  सके  |

 नवीनतम  झ्रांकड़ों  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  wea  देशों  की  wren  भारत  में  चिकनाई  की

 खपत  प्रति  व्य वित्त  प्रतिदिन  बहुत  कम  है  ।  यहां  पहिले  तो  चिकनाई  उपलब्ध  है  ही  नहीं  जो  है  भी

 वह  दूसरे  तरीकों  से  बरबाद  की  जा  रही  है  ।

 वनस्पति  मात्र  तेल  &  जिसे  परिष्कृत  किया  गया  है  उसकी  गंध  निकाल  ली  गयी  हे  तथा  उसे

 जमा  दिया  गया  है  ।  इस  प्रक्रिया  से  तेल  के  लाभों  में  कोई  अ्रन्तर  नहीं  होता  है  तथापि  इसके  लिये

 उपभोक्ता  को  जो  राशि  देनी  होती  है  वह  ६००  Vo  प्रति टन  ह  ।  हमारे  देवा  में  वनस्पति  का  उत्पादन

 RLY  लाख  टन  प्रति  वर्ष  होता  है  ।  इस  प्रकार  उपभोक्ता  १८  क  हड़  पये  अतिरिक्त व्यय  करते

 जब  कि  उन्हें  कोई  लाभ  नहीं  मिलता  है  ।

 हमारे  देश  की  अवस्था  दूसरे  देशों  से  भिन्न  है  ।  यद्यपि  हमें  आजादी  प्राप्त  किये  हुए  १३  वर्ष

 हो  चुके  हैं  तथापि  wat  तक  हमारे  देशवासियों  को  अच्छा  श्र  पर्याप्त  खाना  मयस्सर  नहीं  होता

 इस  सम्बन्ध  मैं  राष्ट्रपिता  महात्मा  पूज्य  विटोवा  जी  ak  स्वर्गीय  मशरुवाला  की  राय

 बतलाना  चाहता  पूज्य  बापू  ने  कहा  है  कि  जब  हम  खोटे  सिक्के  के  उपयोग  करने  वालें  को

 कठिन  दंड  देते  हैं  तो  हमें  चाहिये  कि  जो  लोग इस  झूठे  घी  का  विक्रय  करते  हैं  उन्हें  भी  दंड  दिया  जाय  ।

 स्वर्गीय  मशरुवाला  का  कथन  हे  कि  इसके  द्वारा  घानी  उद्योग  तथा  कृषि  को  धक्का  लगा  है  ।  लोग

 इसके  लिये  व्यर्थ  इतना
 धन

 व्यय  करते  हैं
 जब  कि

 इससे  लाभ  कुछ  भी  नहीं  होता  है  ।

 १९४५१  में  जब  पंडित  ठाकुर  दास  भागने  ने  इस  विषय  में  अपना  विधेयक  प्रस्तुत  किया  था

 तो  तत्कालीन  खाद्य  मंत्री  ने  यह  श्राइवासन  दिया  था  कि  वनस्पति  को  रंगने  के  सम्बन्ध  में  एक  समिति

 कायम  कर  दी  गयी  है  कौर  लगभग  तीन  महीने  के  समय  में  किसी  उपयुक्त  रंग की  खोज  करली

 जा
 इस  बात  को  अनाज  दस  वर्ष  हो  चुके  हैं  तथापि

 इसके
 लिये  किसी  रंग  की  खोज  नहीं हो

 सकी

 इसके  विपरीत  वनस्पति  के  निर्माता  श्रब  roy  विज्ञापनों  में  इस  बात  का  प्रचार  कर  रह ेहैं  कि

 वनस्पति
 को  नहीं  रंगना  चाहिये  इसके  लिये  उन्होंने  बहुत  से  तर्क  पेश  किये  हैं

 ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में

 189  (Ai)
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 हम  झपने  राष्ट्रीय  प्रयोगशालाओं  के  कार्य  की  इतनी  प्रश  ता  कर  रहे  तथापि  यह  दुःख  का

 विषय  है  कि  वे  प्रभी  तक  कैसे  रंग  की  खोज  नहीं  कर  सकी  जो  कि  सुदर्शन  जिसका  स्वास्थ्य  पर

 कोई  कुप्रभाव  नहीं  हो  तथा  जिससे  सरकार  कौर  वनस्पति  निर्माता  सहमत  हो  सकें  ।  इस  प्रकार

 वनस्पति का  उपयोग  घी  में  मिलाने  में  न  किया  जा  सके  ॥

 २२  १६४९  को  पारित  हुए  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  समिति  के  एक  संकल्प  में  यह  बात

 स्वीकार  की  गयी  है  कि  वनस्पति  के  उत्पादन  सम्बन्धी  मशीनों  का  आयात  न  किया  जाय  ।  इसके

 निर्माण  के  लिये  act  कोई  लाइसेंस  न  दियें  जाय  ।  वनस्पति  को  रने  का  तत्काल  प्रयत्न  किया

 जाय

 वनस्पति  का  मानव  स्वास्थ्य  पर  बहुत  बुरा  प्रभाव  होता  है  ।

 भ्रिध्यक्ष  महोदय  पीठासीय

 में  इस  सम्बन्ध  में  गांधी  जी  के  शिष्य  तथा  देश  के  एक  प्रसिद्ध  रसायन  शास्त्री  का  मत  प्रस्तुत  करना

 चाहता  हूं  ।  उन्होंने  कहा  हैं  कि  यह  एक  वैज्ञानिक  मसला  है  रात  इसे  निरपेक्ष  दृष्टि
 से  देखा  जाना

 तेलों  से  मं  हगा  होने  के  बावजूद  भी  पौष्टिक  दृष्टि  से  हीन  एक  रसायन  शास्त्री

 होने

 के  नाते  मेरा  यह  मत  है  कि  भोजन  सामग्री  के  स्वरूप  में  डस  प्रकार  की  फेर  बदल  करना  घातक

 a  |

 इसमें  कोई  शक  की  बात  नहीं  हूं  कि  मनुष्  फेंकी  भी  वही  दशा  होगी  जो  इज्जत  नगर-भ्रनुसंघान

 केन्द्र में  वाचस्पति  के  योग  से  चूहों  की  हुई  है  |

 वैसे  तो  वनस्पति  के  पहले  भी  घी  में  मिलावट  होती  थी  ले  किन  wa  वनस्पति  के  कारण

 वट  ौर  भी  बढ़  गई है  |  सरकार  ने  घी  की  मिलावट  के  जो  झ्रांकड़े  प्रकाशित  किये  हैं  उनसे  प्रकट  होता

 है  किच घी  में  ४८  प्रतिशत  मिलावट  पाई  जाती  मिलावट  की  मात्रा  ५  प्रतिशत  से  ey  प्रतिशत

 तक  पाई  जाती  है  ।  यह  स्थिति  वनस्पति  at  के  कारण  ही  उत्पन्न  हुई  है  ।  राज

 कज  मिलावट  इतनी  af  क  मात्रा  में  बढ  गई  हे  कि  कोई  विशुद्ध  चीज  पाना  कठिन  हो  गया  है  ।

 वनस्पति  के  प्रयोग  से  मानव  पर  मनोवैज्ञानिक  दृष्टि  से  भी  प्रभाव  पड़ता  वह  घी  के  बदले

 तेल  का  प्रयोग  कर  रहा  है  ।  अच्छा  हो  कि  यह  बात  मनुष्यों  के  दिमाग  से  निकल  जा  |  वनस्पति

 से  जो  भी  कर  मिल  रहा  है  वह  समाज  के  स्वास्थ्य  की  हानि  को  दृष्टिगत  रख  कर  काफी  नहीं  है  ।

 पंश्रध्यक्ष  महोदय  बर्ताव  प्रस्तुत  ।

 fat  ह  ले  नायर  में  इस  विधेयक  का  वि  le  करता  हूं  ।

 एक  माध्यम  हूँ  जिसके  द्वारा  हमारे  देश  की  जनता  सस्ते  दामों  पर  प्रामाणिक  किस्म  की

 वनस्पति  का  उपयोग  करती  हे  ।  हमारे  देश  में  काफी  मा  1 में  वनस्पति  तेलों  का  उत्पादन

 होता है  ।  हमारे  यहां  पशुधन  भी  सब  से  अधिक  मात्रा  में  मिलता  हे  ।  पशुधन  तथा वनस्पति में

 ही  हमें  सब  से  अधिक  चर्बी  मिलती हू  ।  पौष्टिक  दृष्टि  से  यह  बहुत  आवश्यक  हमा  ी  अर्थव्यवस्था

 तथा  परिवहन  की  विद्यमान  स्थिति  में  यह  असंभव  है  कि  लोगों  को  ताजा  वनस्पति  तेल  मिल

 सके  ।  क्योंकि  उपभोक्ताओं  तक  पहुंचते  पहुंचते  इसे  काफी  समय  लग  जाता  हैं  ।  तेलों  का  जमाया

 जाना  कोई
 गन्दा  काम  नहीं  है

 जैसी  कि
 कुछ  लोगों

 कौ  धारणा  है  1  जब  तेल
 को

 शुद्ध  करके  रखा

 मिल  sat  में
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 जाता हैं  तो  उसके  श्राम्सीकरण  होने  कौर  उस  दुर्गध  या  खटास  पेदा  होने  की  बहुत  कम  सम्भावना

 रह  जाती  है  ।  हमारे  देश  के  लोगों  को  भोजन  में  पर्याप्त  विटामिन  नहीं  मिलता  ।  वनस्पति  घी

 तेयार  करते  समय  उसमें  कूछ  विटामिन  मिलाकर
 जनता

 को
 विटामिन  दिया

 जा
 सकता

 अनुसंधान  से  यह  सिद्ध  हो  चुका  है  कि  लगातार  वनस्पति  घी  का  प्रयोग  करते  रहने  से  भी  कोई  बुरा

 असर  नहीं  पड़ता  |  यह  एक  ऐसा  सस्ता  साधन  है  जिसके  झ्राधार  पर  पौष्टिक  भोजन  मिल

 सकता है  ।

 यह  कहा  गया है  कि  बनाती  की  अधिकता  के  कारण  गांवों  की  डेरी  व्यवस्था  को  आघात

 पहुंच  रहा  यह  बात  गलत  है  |  हमारे  यहां  दूध  का  उत्पादन  भी  बहुत  कम  हो  रहा  है  क्योंकि

 अधिकांश पशु  दुधारू नहीं  यदि
 हम  बनाती  घी  के

 जमाये  जाने
 पर  रोक  लगा  देंगे  तो  किसानों

 को  वह  थोड़ी  बहुत  वैसी  भी  नहीं  मिल  पायेगी  जो  उन्हें  मिल  रही  यह  उनके  साथ  अन्याय  होगा  |

 वैज्ञानिक  winds  इस  विधेयक  का  सेन  नहीं  करते  ।  दूसरे  यह  विधायक  लोगों  को  सस्ते

 दामों  पर  पौष्टिक  वस्तु  का  उपयोग  करने  से  रोकता  है  ।  इस  विधेयक  को  स्वीकृत  किया

 जाना  चाहिये  ।

 ato  रणवीर  सिंह  :  अध्यक्ष  जो  विधेयक  श्री  झूलन  सिन्हा  साहब

 ने  पेश  किया  है  मैं  उसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 अभी  मेरे  साथी  नायर  ने  कुछ  बातें  कहीं  ।  वह  समझते  हैं  कि  शायद  कोई  शौर  चिकनाहट

 वनस्पति  के  मुकाबले  में  सस्ती  नहीं  है  ।  ऐसा  मेँ  उनके  झारगूमेंट  से  समझा  ।  में  समझता हुं  कि  यह

 बिल्कुल
 तथ्य  से  दूर  की  बात

 जैसा
 कि  श्री  झूलन  सिन्हा  साहब  ने  तेल  सस्ता  होता  है

 श्र  ग्राम  वनस्पति  के  मुकाबले  में  लोग  तेल  इस्तेमाल  करें  तो  उससे  काफी  रुपया  बच  सकता  है  ।

 नायर  साहब  ने  पढ़  कर  सुनाया  कि  झूलन  सिन्हा  साहब  किसानों  के  दोस्त  शौर  फिर  उन्होंने

 कहा  कि  व्नास्पति  को  बंद  करने  से  किसानों  को  नुकसान  होगा  ।  में  नहीं  समझा  कि  किस  बिना  पर

 वह  ऐसा  कह  गए  |  राज  ATT  दक्षिण  भारत  को  भी  ध्यान  में  रख  कर  देखें  तो  मालूम

 होगा  कि  वनस्पति  का  इस्तेमाल  पढ़े  लिखे  लोगों  तक  ही  महदूद  है  ।  किसान  भ्र ौर  दूसरे  देहात  के

 लोग  चाहें  वें  दक्षिण  भारत  के  हों  या  उत्तर  भारत  के  वनस्पति  इस्तेमाल  नहीं  करते  |  यह  ठीक  है

 पक  जहां  तक  पंजाब  कौर  उत्तर  प्रदेश  का  सवाल  वहां  शायद  देहातों  के  अन्दर  लोग

 घी  भ्र ौर  दूध  ज्यादा  इस्तैमाल  करते  हैं  लेकिन  दक्षिण  भारत  ग्रोवर  दूसरे  इलाकों  का  जहां  तक  ताल्लुक

 है  वहां  देहाती  भाई  आज  भो  तेल  को  इस्तमाल  करते  हैं  ।

 उन्होंने  कहा  कि  अगर  तेल  पुराना  हो  जाये  तो  उसमें  खराबी  हो  सकती  है  ।  ऐसे  तो  श्राप  किसी

 भी  चीज  में  विष  डाल  दें  तो  वह  खराब  हो  लेकिन  क्या  इस  वजह  से  उसको  इस्तेमाल  करने

 का  इरादा  छोड़ा  जा  सकता  है  ।  अगर  उसके  ग्रन्थ  कोई  खराबी  है  तो  उसको  श्राप  दूर  की  जिए  |

 विनोवा  जीने  लिखा  है  कि  अगर  छोटी  छोटी  घनियों  से  तेल  निकाला  जाए  तो  हर  एक  भाई  चा  वह

 दक्षिण  भारत  में  हो  या  उत्तर  भारत  में  हो  उसको  ता जा  तेल  मिल  सकता  बजाय  इन  इलाकों  में

 तेल  ले  जाने  के  श्राप  ज्यादा  ग्रा सान  से  रेल  द्वारा  तिलहन  ले  जा  सकते  हैं  कौर  उसका  वहां  ले  जा  कर
 तेल  तेयार  करवाएं  ।  इससे  वहां  के  कुछ  तेलियों  झर  छोटे  कारखाने  वालों  को  कुछ  काम  भी  मिल

 जाएगा  शौर  लोगों  को  ताजा  तेल  भी  मिल  जाएगा  ।  इस  के  साथ  साथ  जो  खली  निकलेगी  उसको

 वहां  जमीन  में  खाद  देने  के  काम  में  लाया
 जा

 सकता  है  या  पशतूनों  को  खिलाया जा  सकता  तो

 यह  सोचना  कि  वह  तेल  पुराना  हो  जाएगा  कौर  उसके  अन्दर  खराबी  श्री  जाएगी  यह  सही  नहीं  है  ।

 देश  के
 weet  न  ही  किस्म  के  साथी  हैं

 ।  एक  वह  भाई  हैं
 जो

 घी  खाना  चाहते  दूसरे
 वे  भाई  हैं  जो  राज  भी  घी  के  बजाए  तेल  खाते  हैं  कौर  तीसरे  बीच  के  लोग  हैं  उनकी  हालत  यह  है

 कि  जेसे  पहनने  को  धोती  अच्छी  लेकिन  वे  उसका  कोट  पतलून  बन  कर  पहनते  इसी  तरह  से



 ३४६२  तेलों  के  जमाये  जाने  पर  क  विधेयक
 शुक्रवार  ER

 वे  बीच  के  भाई  तेल  तो  खाना  चाहते  हैं  लेकिन  उसको  वनस्पति  की  शक्ल  में  खाना  चाहते  हैं  ।  कहा

 जाता है  कि  उसके  भ्रमर  कुछ  विटामिन  डाला  जाता  लेकिन मैं  पुछना  चाहता हूं  कि  क्या  विटामिन

 डालने  के  लिए  एक  यही  चीज  खुराक  की  श्र  बहुत  सारी  चीजें  हैं  जिनमें  विटामिन  डाला  जा

 सकता  है  ।
 विटामिन  डालने  के  लिए  कौन  नकार  करता  है

 ।  लेकिन
 सवाल  यह  है

 कि
 राज

 जो

 भाई  घी  खाना  चाहते  हैं  या  जो  भाई  घी  करना  चाहते हैं  उनके  रास्ते  में  यह  वनस्पति  खड़ा  हो

 गया  है  ।  सरकार  ने  इरादा  जाहिर  किया  था  ars  से  आठ  दस  साल  पहले  कि  े  तीन  महीने में  कोई

 रंग  तलाशी  करके  इसमें  मिला  दिया  जाएगा  ।  लेकिन उस  वक्त  के  बहुत  से  सदस्य  इससे  सहमत  नहीं

 थे  कि  तेल  को  वनस्पति  बनाया  जाए  कौर  फिर  उसको  रंगा  जाए  ।  उनका  खयाल  था  कि  तेल  को

 बनाती बनाना  ही  नहीं  चाहिये  ।  उस  भी  बहुत  से  सदस्यों  की  यह  राय  थी  कि  तेल  को

 जमाना  बंद  होना  चाहिए  ।

 इस  देश  के  yee  खास  तौर  पर  पढ़े  लिखे  ग्रामीण  खास  तौर  के  रंग  ग्रोवर  वेषभूषा  के  za  में

 यकीन  करते  उनके  हाथ  में  शक्ति  प्रकार  भी  हैं  प्रौढ़  दस  गी  चीजें  भी  हैं  ।  तो  उनके  खयालात

 को  ध्यान में  रख  कर  ही  यह  किया  गया  था  कि  सरकार  कोई  रंग  तलाश  करेगी  ।  सरकार

 ने  को दिदा  की  लेकिन  सरकार  कोई  रंग  तलाशी  नहीं  कर  सकी  कौर  इस  देश  के  साइंटिस्ट  कोई  रंग

 तलाश  नहीं  कर  सके  जिससे  वनस्पति को  रं  गा  दिया जा  सके  ।  दस  साल  के  बाद  हमें  फिर  मौका  दिया

 झलन  सिन्हा  साहब  ने  उस  बात  पर  गौर  करने  का  कौर  सोचने  का  ।  पिछले  दस  साल  के  इतिहास  को

 ध्यान  में  रख  कर  मैं  समझता  हूं  कि  इसके  सिवा  कोई  दूसरा  रास्ता  नहीं  है  कि  जब
 तक  इस  देश के

 meat  कोई  एकता  रंग  न  निकाला  जा  सके  जो  कि  वनस्पति  में  डाला  कम  से  कम  उस  तक

 के  लिए  तेल  को  जमाना  a  उसको  वनस्पति  बनाना  बंद  कर  दिया  जाए  ।  हमने  कोशिश

 की  कौर  दयानतदारी  से  कोशिश  की  are  सा  fexeq  ने  कोशिश  लेकिन  वह  फेल  हुए  ।

 तो  उनके  फेल  ने  के  कारण  स  देश  के  प्राप्ति  हाथ  पर  हाथ  धर  र  ग्रोवर  इस  देश  के

 geet  पदार्थ  की  safe  की तरफ  नहीं  बढ़ेंगे  ।

 महोदय
 अप  अपना  भाषण  कल  जारी  रखें  |  ८ 1: ह  सभा  स्थगित  होगी  ।
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 प्रतिवेदन की  एक  प्रति

 (२)  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति

 समवाय  atin,  REX
 की

 धारा
 ६३९  की

 उपधारा  (2)

 (१)  अ्रन्तगंत  gy  ६०  के  लिये  पुनर्वास उद्योग



 संक्ष पि का  ३४६७

 सभा  पटल  पर  रखे  गये

 विषय

 निगम  लिमिटेड  का  वार्षिक  प्रतिवेदन  लेखापरीक्षित  लेखे

 शौर  उस  पर  नियन्त्रक  महालेखापरीक्षक  की  टिप्पणियों

 सहित

 वर्ष  PEYE—Ec  के  लिये  उक्त  निगम  के  सरल  किये  हुये  वार्षिक  लेखे  ।

 उक्त  निगम  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 marae
 पण्य  ee  की  धारा  ३  की  उपधारा  (६)

 के  ग्रन्तगंत  दिनांक  १०  १९६१  की  अ्रघिसूचनां  संख्या  एस
 ०

 ato  ५३८  में  प्रकाशित  पटसन  देना  तथा  नियन्त्रण )

 (३)  निम्नलिखित  पत्रों  की  एक-एक  प्रति  :---

 समवाय  १९  r%  की  धारा  SE  की  उप-धारा

 (१)  के
 झ्रन्तगंत

 वह  १६४  ६--६० के  लिये  राष्ट्रीय

 gist  निर्माण  निगम  लिमिटेड  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखापरीक्षा  लेखे  तथा  उस  पर  नियंत्रक  महा-लेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियों  सहित

 उक्त  निगम  के  काय  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  |

 (४)  एक  टिप्पण  )  जिसका  शीर्षक
 '
 इन्सीडेंस  श्राफ  इन् डायरेक्ट  टैक्सेज

 art  दि  कंस्यूमर  प्राइस  लिमिटेड  हैं  ।

 प्राक्कलन  समिति  का  उपस्थापित  २४३१

 एकदो  उन्नीसवां  प्रतिवेदन  उपस्थापित  eer  गया  ।

 अनुदानों की  मांगें  ३४३  २--४८

 विधि  मंत्रालय  की  अनुदानों  की  मांगों  पर  अ्रग्रेतर  चर्चा  समाप्त  हुई  ।  मांग

 संख्या  ७१  के  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  १०३६  जिसे  श्री  तंगामणि  ने  प्रस्तुत  किया

 सभा  में  मतविभाजन ड च |  पक्ष  में  १२  कौर  विपक्ष में  ८०  सदस्यों ने  मत  दिया  ।

 कटौती  प्रस्ताव  ग्र स्वीकृत ड्भझा  ।  सारी  मांगें  पुरी  पूरी  स्वीकृत  हुई  |

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  ate  संकल्पों  संबंधी  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  रे  Wve

 अ्रस्सीवां  प्रतिवेदन  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 गेर-सरकारी सदस्यों  के  विधेयक--पुरस्थापित  ३  CCmYo

 (१)  उपहार  कर  १९६१  |

 २२,  २३,  RX,  २६  कौर  ३५  का  [aft  रामकृष्ण  गुप्त

 (२)  भारतीय डाक  घर  PEE  ।

 ६८  ste  ६९  का  रामकृष्ण गुप्त

 (3)  सहायक  बैंक
 विलय  2b 2  ।  रामकृष्ण aa

 (४)  संविधान  )  १९६१  ।

 २२६  का  च०  To
 पट्टाभिरामन



 ३६८  संक्षेपिका  )

 गेर-सरकारी  सदस्य  et  विधेयक---वापस लिया  गया  ३४५  om YG

 १०-३-६१  को  श्री  त०  Fo  विट्रलराव  द्वारा  औद्योगिक  विवाद  )

 विधेयक  धारा  ५-कक  का  रखा  ५र  विचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  चर्चा

 गें  प्रारम्भ की  गयी  ।  श्री त०  ae  विट्रलराव  ने  वाद-विवाद का  उत्तर  दिया

 सभा की  से  वापस  लिया  गया

 गेर-सरकारी  सदस्य  वहा  विधेयक---विचाराधीन  ३४५६-५६

 श्री  झूलन  सिंह  ने  प्रस्ताव  किम  कि  it
 को

 जायें  जाने
 पर

 रोक  La’  वाले

 विधेयक पर  विचार  किय  जायें  ।  चर्चा  समाप्त नहीं  हुई

 २७,  १९६१/६  १६८३  के  लिये  कार्यावलि

 गृह-कार्य  मंत्रालय  की  ara  की  मांगों  पर  चर्चा  ।


